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 ALO  Sto  सा०  क्या  म  जान  सकता

 IED  सभा
 हुं  कि  इन  सात  विस्तार  क्षेत्रों  पर  कितना

 धन
 व्यय  होगा

 ?
 सोमवार  १४  सितम्बर  १९५३

 न  हाय  प्रत्येक  विस्तार  क्षेत्र  के  लिये

 सदन  की  ASH  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई  १०  लाख  रुपया  नियत  क्रिया  गया  हैं  ।  इन

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  के  बारे  में  विस्तृत  रूप  a  उस  पुस्तक  में

 लिखा  है  जिस  का  हवाला  मं  ऊपर ६  चका
 इतनों  के  मौखिक  उत्तर

 ह द  |

 क्षेत्र  योजना  शो  हेमा  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  कुछ

 EQ ILL  प्रो ०  डॉ०  सो०  फार्मा  (#)  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  विस्तार

 ? क्या  योजना  मंत्री  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  क्षेत्रों  के  स्थान  स्थिति

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पंजाब  में  विस्तार
 शी  हाथी  :

 नहीं  श्रीमान
 :  ऐसा तो

 क्षेत्र  जना  प्रारम्भ  कर  दी  है
 ?

 दायिक  परियोजना ग्र ों  के  बारे  में  शुभ्रा  है  ।

 इन  गहन  कृषि  क्षेत्रो ंमें  किसानों
 इस  प्रश्न

 का  सम्बन्ध तो  विस्तार  क्षेत्रों  से  है
 ।

 को  सामन्य  रूप  से  क्या  क्या  सुविधायें  दी

 a
 a  केन्द्र  ने  इस  के  बारे  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया

 जाती
 कौर न  इस  बारे  में  ही  कि  वे  कहां  स्थापित

 दि  ars  बनाता  उपमसंत्रो  (aiY  किये  जायेंगे  के  नाम  ही  व्यै  गये  थे  ।

 पंजाब  के  लिये  सात  राष्टीय हाथी )  ai  ह  Ho  SH:  क्या  में  जान  सकता

 विस्तार  क्षेत्र  नियत  किये  गये  जो  कि  २
 हूं  किकया  २  अक्तूबर  को  सभी  विकास  क्षेत्र

 अक्तूबर  १९४५३  को  लिये  जायेंगे  |
 कितने एक  साथ  खोल  दिये  जायेंगे  तथा

 इस  की  विस्तृत  जानकारी  राष्ट्रीय  खोले  जायेंगे

 विस्तार  सेवा  के  संघ  पुस्तिका  में  प्राप्य  है  ह  थें  १८०  प्रारम्भ  हो  जायेंगे  ।
 जिस  की  प्रतियां  पुस्तिकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 परियोजना  सल् याक प्रो ०  Sio  सो०  शर्मा  :  व्या में  जान  सकता

 हूं  कि  ये  विस्तार  क्षेत्र  कहां  कहां  होंगे
 ?  *2Q¥3  भी  Ho  Ato  wiftart

 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे श्री  हाथों  इन  क्षेत्रों के  स्थान  एवं  इन

 केਂ  चयन  का  कार्य  वहां  की  राज्य  सरकार  पर  कि  (१)  परियोजना  ey  कन
 संघ  का  कार्य

 निर्भर है  है
 ?

 (२)  तथा  यह  संघ  कब  बना
 ?

 422  P.S.D
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 क्या यह  संघ  अपने  कार्य  का  श्री  के०  सो०  सोनिया इस  संघटन  में

 ठीक  प्रतिवेदन प्रस्तुत  करता  है  ?
 कौन  कौन  व्यक्ति  हैं  ?

 =~
 q

 a
 यदि  तो  क्या  छपते  थ्रो  हाथो  :  निम्न  व्यक्ति  हैं  :---

 @?  उपसंचालक  परियोजना  मूल्यांकन

 सरकार  के  कौन  प्राधिकारी  पदाधिकारी  हें  जो  कि  प्रत्येक  परियोजना  पर

 डन  प्रतिवेदनों  पर  विचार  करते  हैं  ?  रहेंगे ।

 सचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  में  जान

 संकता  हूं  कि  सामुदायिक  परियोजना प्र ों  के (  १  इस  संघ  के  मुख्य

 में  सामुदायिक  योजनाओं  के  कार्य  की  प्रतिवेदन  सीधे  मंत्रालय  को  की  शारिवा

 इस  संघ  के  द्वारा ? निरन्तर  देख  भाल  तथा  गहन  विकास  सम्बन्धी

 apart की  देख  भाल  द्वारा सभी  को  श्री  हाथी  :  यह  योजना  आयोग

 उन  की  प्रगति  से  अवगत  कराना  श्र  ऐसे  की  एक  शाखा  है  ।  प्रतिवेदन  इस  संघ  के  पास

 सफल  उपायों  से  wana  कराना  है  जिन  का  च् श्रायेंगे जो  पश्चात्‌ संघ द्वारा संघ  द्वारा  योज़ना  प्रयोग

 लाभप्रद  प्रयोग  किया  जा  सके  ।  को  भेजे  जायेंगे  ।

 (२)  संचालक ने  १  FEXQ
 को  के०  सी०  सोनिया  ।  क्या  कोई

 को  कार्यभार  संभाला  |  संघ  के  बहुत से  सरकारी  व्यक्ति  भी  इसਂ  संघ  से  सम्बन्धित

 कर्मचारियों  ने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 चयन  हो  जाने  के  पश्चात्‌ ३  wa  ae  से

 कार्य  करना  प्रारम्भ  किया  ।  उचित  प्रशिक्षा  श्री  हाथी :  जी  नहीं

 के  उपरान्त  मई  १९५३  के  आरम्भ से  इस
 संघ

 श्री  एन०  एम०  लिंगम  क्या  में  जात

 का  कार्य  प्रारम्भ  हुमा है  सकता  हूं  कि  क्या  कोई  विदेशी  विशेषज्ञ  इस

 सामुदायिक  योजनाओं  के  तैयार  संघ से  सम्बन्धित  है  ?

 हो  जाने  के  उपरान्त  उन  के  विशेष  अंगों
 के

 att  हाथी  :  जी  नहीं  ।
 कार्य  की  जांच  के  अधार  पर  यह  संघ

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगा  ।  अपने  कार्य  कुमारों  एगो  मस्टरोल  :  क्या  में  प्रश्न

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  भी  यह  संघ  प्रस्तुत  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  जान  सकती

 करेगा  |  हूं  कि  क्या  योजना  आयोग  सरकार  के
 दैनिक

 ये  प्रतिवेदन  योजना  आयोग  को  कार्यक्रम  में  हस्तक्षेप  करता  है  ?

 प्रस्तुत  किये  जायेंगे  जो  कि  इन  के  छपवाने  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  का  तो  यहां

 के  सम्बन्ध  में  आदेश  देगा  |  कोई  प्रदान  नहीं है  ।  यह  संघ तो  परियोजनाओं

 योजना  आयोग  जो  fe  ar
 लि  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  है  ।  भला  इस

 दायिक  परियोजनाओं  की  केन्द्रीय  सीमित  में  सरकार कसे  ?

 है  ।
 कुमारी  एवो  मस्टरोल  :  cet  घ  का

 श्री  के०  सी०  सोनिया  क्या  कार्य  संचालन  उत्तर  |,  ead

 का  ढ़ंग  तै  हो  गया  है  ?
 उपाध्यक्ष  महोदय  सरकार  के  कौन

 att  हाथ  :  ह्
 ar ं  थे  wert;

 ४  दे  Wea  |  कारी  किस  प्रकार  प्राधिकारी  इन  प्रतिवेदनों  पर  विचार  करते
 a  ?

 arg  करेंगे  यह  तो  निश्चित  हो  गया  है  ।  हद
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 श्री  हाथो  :  योजना  झ्रायोग  सामुदायिक  श्री  संगण्णा
 :  मं  जान

 परियोजना  प्रशासन  के  लिये  केन्द्रीय  समिति
 सकता  कि  भारत  से  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा

 ५४

 है  ।  कौर  इसी  नाते  यह  ॒  प्रतिवेदनों  पर  में  प्याजों at  निर्यात  होता  तथा

 विचार  करती  है  ।  उन  के  बदले  में  हमें  कितना धन  प्राप्त  होता

 ह ै? श्री  अध्ययन  :  क्या  में  जान  सकता

 हो  टो०  टो०  कृष्णमाचारी  :
 हूं कि  क्या  यह  परियोजना  मूल्यांकन  संघ

 एकਂ  स्वतंत्र  संघ  है  अथवा  यह  केन्द्रीय  योजना  मेरे  पास  निर्यात  के  १४  हैं  किन्तु  मूल्य  के

 आयोग के  अधीन  रहेगा  ?  wins  नहीं  हैं
 ।

 निर्यात  के  आंकड़े
 नीचे

 दे

 थ्रो  हाथो  सामुदायिक  परियोजना
 PEXL  ४८,६५०  टन

 प्रशासन के  लिये यह  स्वतन्त्र  किन्तु
 ZEXR  RY, Qoo  टन

 वास्तव में  योजना  आयोग  के  अन्तर्गत  यह
 जनवरी से  PEYR  १४,५००  टन

 एक  शाखा  है  |

 कुमारों  नौ  मत् कर ोन  में  ज्ञात
 को  के०  स०  सोनिया  :  क्या  इस  संघ

 ति  कर  सकती  हूं  कि  क्या  सरकार  को  यह  विदित
 केਂ  प्रतिवेश  को  छापने  का  प्रस्ताव  किया

 है  कि  जब  से  श्रीलंका  सरकार  का  इसਂ  प्रकार
 गया  है  ?

 का  रवेया रहा  है  तब  विशेषतया  दक्षिण

 शो  हाथों
 :  यह  तो  पहले  ही  बता  चुका  भारत  में  प्याज  का  उत्पादन घट  चुका

 कि  वे  ere  जायेंगे  ।  है  ?

 प्याजों  का  निर्यात
 ५ ५. ६ ह  टो०  टो०  कृष्ण माचा रों  :

 खाद्य  कृषि  मंत्रालय द्वारा  बताये  गये

 FRY.  श्री  संगीता  :  बया  वाशिम
 आंकड़ों  में  इस  प्रकार  की  कोई  भी

 घटो तरी

 तथा
 उद्योग  मंत्री

 यह
 बतलाने  कृपा  करेंगे

 :  दिखाई नहीं  देती

 क्या  श्री  लंका  की  सरकार  ने

 भारत  से  प्याज  के  रायात  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 डा०  एम०  एम्०  दास  :  में

 जान  सकता  हूं  कि  कया  यह  सच  है  कि
 पश्चिमी

 शर  बंगाल  सरकार  के  पास  निर्यात  के  लिये

 यदि  तो  क्या  इस  से  भारत  में  fer  श्रीयंत्र  afar  प्याज  पड़े  हुए

 प्याज  के  उत्पादन  एवं  मूल्यों  पर  कोई  प्रभाव  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्याजों  की  इस  अतिरिक्त

 पड़ा है  ?  मात्रा  को  निर्यात  किये  जाने  कोई  आज्ञा

 नहीं दी  थी  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  टो०

 श्री  टी०  टो०  कृष्णमाचारी  :  किन  को टी ०  कृष्णमाचारी ):  तथा  श्रीलंका

 की  सरकार  नें  १९४३  से  प्याज़ों  केਂ
 निर्यात किये  जाने  दी  ?

 आयात  के  सम्बन्ध  में  एक  निबन्धात्मक  डा०  एम०  UHo  दास  बर्मा  को  ।

 mare  नीति  wears  है  |  सरकार  के  पासਂ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  तो  श्रीलंका  की

 इस  प्रकार की  कोई  भी  निराशाजनक  रिपोर्ट
 बात  हो  रही  है  ।

 नहीं है  कि  श्रीलंका  सरकार  की  इस  नीति  से

 भारत  में  प्याजों  के  उत्पादन  या  इन  के  मूल्यों
 श्री  मुनि स्वा मो  :

 tart क्या  में  जान

 पर  कोई  बुरा  प्रभाव पड़ा  है  ।  सकता  हूं  कि  हमारे  देश  के  किस
 भाग से  श्री
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 थ्रो  एम०  डो०  क्या  सरकार
 लंका  को  afer

 मात्रा में  प्याज  निर्यात

 किये  गये  थे
 ?  ने  इस  बात  की  तसल्ली की  है  कि  यह  प्रतिबन्ध

 उन  की  अपनी  भ्रात्म-निर्भरता  के
 को  ब  टो०

 बम्बई  तथा  सौराष्ट्र से  ।
 स्वरूप  लगाये  गये  हैं  या  उन्हों  ने  इस  में

 किसी  प्रकार  at  विभेद  किया है  ?

 श्री  ~ SST
 :

 इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते

 हुए  कि  श्रीलंका  सरकार  ने  प्याज  तथा  उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हों  ने  यह  बात

 ae  जेसी कई  अन्य  वस्तुओं के
 प्रबन्ध

 में
 कही

 समय  समय  निधन  कॉम  कर  दिये हैं  श्री  ato  zo  कृष्ण  मा चारो  :  में  नहीं

 और  इस  लिय  देशों  के  बीच  का  व्यापार  या  समझता किਂ  हमारी  सरकार  किसी  पड़ौसी

 आयात  निर्वात  देश  की  सरकार  द्वारा  दिये  गये  किसी  निर्णय

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  मामले पर  में  हस्तक्षेप कर  सकती  है  ।

 ae  ही  क्यों  किया  जाय  ?
 att  पी०  सी०  बोत  क्या  में  जान

 थी  हेमा
 :  में  तो  यह  पूछ  रहा  हूं  कि  सकता  हूं  कि  भारतीय  प्याजों  के

 पर

 क्या  सरकार  दीर्घकालीन  दृष्टिकोण  से  श्रीलंका
 श्रीलंका  के  स्थानीय  उत्पादन  की  आत्मनिर्भरता

 सरकार  के  साथ  इस  विषय  में  बात  चीत  करने  के  परिणामस्वरूपਂ  ये  निर्बन्धन  लगाये  गये

 पर  विचार कर  रही  है  ।  अथवा  इसलिये fe  उन्हों  ने  प्रत्य  देशों  से

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लंका  सरकार  के
 सस्ती  दरों  पर  प्याज  प्राप्त  कर  लिये  ?

 साथ  कोई  भी  करार ?
 न  मेरे

 श्री  टी०  दी०  दीर्घकालीन
 Zo  टी०

 पास  इस  बात  यही  जानकारी है  कि
 करार I

 att  हेमा  :  दोनों  कालीन  करार  ।  जफ्फना  में  प्याज  की  अच्छी  फसल  हुई

 ह  है  | q
 को  टी०  टो०  कृष्ण माचा रों  :

 श्रीलंका  में  प्याज़ों  का  आयात  इसी  बात  पर  आजाद  हिन्द  सेना  के  तमंचा  रीव  का  स्वदेश

 निर्भर  करता  है  कि  वहां  का  स्थानीय  उत्पादन
 लौटाया

 कितना  है  ।  इधर  पिछले  दिनों  में  उन  का  *
 PVvu.

 श्री  तना गेद वर  प्रसाद
 स्थानीय  उत्पादन  किसी  ह  तक  ठीक  रहा  है  |

 उन्हों  नें  as  पर  कई  निर्बन्धन  लगायें
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  fe  महायुद्ध के  बाद  are  हिन्द
 प्रौढ़  अपनें  उन  निर्धनों  वहां  लागू

 सेना  के  कितने  जर्मनी  से  वापिस
 करने  के  लिये  उन्हों  ने  प्याज  के  व्यापारियों

 भारत को  भेजें  गये  ?
 को  वहां  के  स्थानीय  प्याज की  एक  विशेष

 खरीदने के  विवश  किया
 क्या  इन  व्यक्तियों  को  सरकारी

 खर्चे  पर  भारत  भेजा  गया  था  ?
 शर  खप  जाने  वाली  मात्रा  का  पुरा  कराने

 के  ही  वहां  की  सरकार  उन्हें  रायात  की
 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि

 अनुज्ञप्ति यां  दिया  करती  यह  मामला aT
 सरकार  इन  से  वह  धनराशि  वापिस  ले  रही

 शुद्ध  रूप  में  श्री  लंका  सरकार  का  है  रोक  वहां  है  जो  इन  पर  खर्ची  गई  थी  ?

 के  स्थानीय  उत्पादन  प्रौढ़  घटो तरी के  थि
 प्रवान  मंत्रो  जवाहरलाल

 ही
 qe  को  बढ़ाया  करती  बाईस  |

 ह  ।  जी  at
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 चूंकि  इन  व्यक्तियों  से  यह  चीज  कुछ  व्यक्ति  आजाद  हिन्द  सेना  में  भर्ती  हुये

 लिखत  में  ली  गई  थी  कि  इन्हें  वापिसी पर  का  ati  यह  संभव  है  ।.

 व्यय  लौटाना  पड़ेगा  जब  यह  वापिस  भेजे  श्री  ZTo  के०  में  उन  के  बारे  में

 इसलिये  इन  रकमों  को  प्राप्त  करने
 पुच्छ  रहा  ः

 का  प्रयत्न  किया  गया  ।  केवल  कई  व्यक्तियों
 को  जवाहरलाल  नेहरू  :  उन  का  मामला

 से  खर्चा  वापिस  लिया  गया  |  इस  प्रकार  का
 नियमित  झजादहित्द  सेना  के  लोगों  के

 निश्चय  किया  गया  कि  जो  व्यक्ति  खर्चा  वापिस
 उस  मामले  से  सर्वथा  भिन्न  है  जो  सदन  के  सामने

 नहीं  कर  सकते  उन  से  उस  की  वसूली  नहीं  पाया  था  ।  जर्मनी  में  एसे  सभी  प्रकार  के
 की  जाय  ।  श्र  अब  इस  प्रकार  का  faraq

 लोग  थे  जो  स्वदेश  लौटाये  थे  कौर

 किया  गया  है  कि  हिन्द  सेना  के
 जिन्हें  बड़ी  कठिनाइयां  हुई  थीं  तर  जो  बाद

 वर्ग  स्वदेश  लौटाने  पर  जो
 भी

 खर्चा  में  विराम  सन्धि  के  बाद  कुछ  दिनों

 हुआ  va  की  बकाया राशि  वसूली
 ara  शिविरों  में  रहे  थे  |

 को  te  किया  जाय  |

 श्री  दो०  कठ  चोरों  :  उन  नियमित
 को  ना गेद दार  प्रसाद  सिन्हा  क्या  में

 सेवा कर्मचारियों के  सम्बन्ध  में  जो  आजाद  हिन्द
 जान  सकता  हूं  कि  कितनी  राशि  वस्तुतः  सेना  में  भर्ती  हो  गये  थे  कया  प्रबन्ध  रहे  ह ू?

 '

 व्यय  की  गई  थी  श्र  तरब  तक  कितनी  वसूल

 की  गई  है  ?  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  क्या  में  जान

 |  जवाहरलाल  नेहरू  श्रीमान्‌  मुझे
 सकता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  दक्षिण

 गेंद  है  कि  मेरे  पास  नहीं  हैं  |  पुर्व  एशिया  की  झ्राजाद  हिन्द  सेना  की  कौर

 निर्देश  कर  रहे  ह  या  जमाने  की  ?
 ay  पशु  के०  क्या  में  जान  सकता

 श्री  Yo  के०  जर्मनी  या  दक्षिण
 हुं  कि  क्या  वे  वेतन  तथा  अन्य  झा धिक

 qa  एशिया  में  |
 जो  उन  नियमित  सेवी  कर्मचारियों

 को  मिलनी  थीं  जो  जमनी  में  आजाद  हिन्द  उपाध्यक्ष  सहोदर  :  में  नहीं  समझता  कि

 सेना  म॑  भर्ती  हो  गय  अर  जिन  का  देना  यह  प्रदान  इस  से  पैदा  होता है
 |

 ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  बन्द  कर  दिया  गया  श्री  एन०  एस०  लिंगम :  क्या  में  जान

 उन  को  दे  दी  गई  है  ?
 सकता  हूं  कि  क्या  कौर  कुछ  व्यक्ति  स्वदेश

 थों  जवाहरलाल  नेहरू  में  लौटाये  जाने  को  बाकी  कौर  यदि  ऐसा  है  तो

 समझता  हूं  कि  arta  हिन्द  सेना  के  तथा  ऐसे  कितने
 कौर

 किन  देवों  से  ?

 लोगों  के  सम्बन्ध  में  जो  सेना  में  नहीं  कौर  को  जवाहरलाल  नेहरू
 :  जहां  तक  में

 जो
 उस  में  भर्ती हो  थे  कुछ  भ्रांति है  ।  जानती  ऐसा  कोई  नहीं  है  ।

 मुझे  नहीं  पता  ।  आजाद  हिन्द  सेना  मुख्यतः  अधिक  से  झ्रघिक  एक  या  दो  ऐसे  हों  जो

 दक्षिण  पूर्व  एशिया  में  थी  ।  जमनी  में  af.
 अन  से  इन्कार  करते  हो  ।  कुछ  ऐसे  व्यक्तियों

 पुनः  स्वदेशी  लौटाये  गये  व्यक्ति  wath  के  मामले  थे  जिन्हों  ने  झान  से  इन्कार  किया

 थे  4
 सेना  के  कोई  व्यक्ति  नहीं  थे  शौर  जहां  था  |

 तक  मुझे  मालुम  वेतन  आदि  का  कोई  प्रत

 सहीं  उठता  ।  पूर्ण  रूप  से  निर्देशित  नहीं  कपड़ा
 नियंत्रण  आदेश

 हूं  सेना  का  एक  भी
 व्यक्ति  नहीं

 लेकिन  ने  Re.  श्री  एस०
 :

 हो  सकता  है  कि  जमाने  द्वार  बन्दी  किये  गये  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री
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 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मोतियों  के  उपाध्यक्ष  वह  उस  अधिक  कपड़े

 उत्पादन  सम्बन्धी  कपड़ा  नियंत्रणप्मदेश  का  की  मात्रा  जानना  चाहते  हैं  जिस  के  लिये

 उल्लंघन  करने  वाली  कितनी  मिलों  का  इन  मिलों  के  विरुद्ध  मकदमे  चलाये  जाने

 पता  चला है  :?  का  निदेश  दिया  गया  है  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  मिलों के  श्री  to  टी०  कृष्णमाचारी  :  मिलों
 विरुद्ध  मुकदमे  चलाये  गये  हें  या  चलायें  जाने

 के  संबंध  में  मास  के  काल  के  लिये  अधिक
 वाले  ह  ?

 मात्रा  बताना  कठिन  है  ।  अधिक  उत्पादन

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  प्रत्येक  मिल  में  भिन्न  भिन्न है  ।

 टी ०  कृष्णमाचारी  :  )  १९५३

 का  we
 श्री  जी०  पी०  कया  में  जान सकता

 हूं  कि  इस  आदेश  का  उल्लंघन  करने  के
 राज्य  सरकारों  को  ऐसी  CY

 लिये  बंगाल  में  कितनी  मिलों के  विरुद्ध  मुक
 दमें

 मिलों  के  संबंध  में  अनुदेश  भेजे  गये  हे  जिन  के
 चलाये  गये  हें  ?

 विरुद्ध  मुकदमे  चलाये  जा  सकते  ह  ।  अन्य

 श्री  थी०  टी ०  कृष्णमाचारी :  जहां  तक मिलों  मामले  में  अतिरिक्त  उत्पादन

 मुझे  पता  है  कोई  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया बहुत  ज्यादा  नहीं  था  उन्हें  ७  के  महीनों

 में  उत्पादन  कम  करने  का  निदेश  दिया  गया  है  है  |

 ताकि  वह  कोटा  केन्द्र  फिर से  ठीक  बैठ  डा०  एम०  एम०  क्या  में  जान

 जाये  सकता  हुं  कि  कया  यह  तथ्य है  कि  मिलों  पर

 इस  बन्धन  के  लगाये  जाने  से  मद्रास  के  हाथ
 श्री  एस०  जी०  कया  में  जान  सकता

 करघा  बुनकरों  को  किसी  प्रकार  सहायता

 =
 हू ंकि  क्या  बंगाल  सरकार  ने  भारत  सरकार

 नहीं  मिली  हू  ;  इसके  विपरीत  इसके  कारण
 के  मुकदमे  चलाने  के  लिये  बार  बार  दिये

 परिचित  बिहार  ae  उत्तर  प्रदेश
 जाने  वाले  के  होते  हए  भी  धोतियों

 के  उत्पादन  सम्बन्धी  कपड़ा  नियंत्रण  आदेश  का
 जैसे  स्थानों  में  धौतियों  के  मूल्य  बढ़  गये

 उल्लंघन  करने  वाली  अ्रपराधीਂ  मिलों  के

 विरुद्ध  मुकदमें  चलाने  से  इन्कार  कर  दिया  श्री  टोल  टी०  कृष्णमाचारी  :  श्रीमान
 ) था

 जहां  तक  के  बाद  वाले  भाग  का  सम्बन्ध

 ड
 श्री  टी०  टो०  कृष्णमाचारी  :

 ः  वह सत्य है  ।  पहले  वाले  भागਂ  के  सम्बन्ध
 नहीं

 श्रीमान  ।  किसी  भी  सरकार  द्वारा  मुकदमे
 मुझे  से  ऐसा  विचार  प्रकट  करने  के  लिये

 कहा  गया  है  जो  में  नहीं  कहूंगा  |
 चलाने  से  इन्कार  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 है  ।
 श्री  पी०  ato  बोस  :  श्रीमान  क्या

 श्री  केलप्पन  :  में  जान  सकता  हूं  में  जान  सकता हूं  कि  क्या  इस  बन्धन  से  काम  पर

 कि  इन  ४४  मिलों  के  मामले में  जिन  के  विरुद्ध  लगाये  गये  मजदूरों  की  संख्या  पर  किसी  प्रकार

 मुकदमे  चलाने  का  आदेश  दे  दिया  गया  है
 ्  प्रभाव  पड़ा है  ?

 अधिक  उत्पादन  कितना  था  ?
 म

 ~
 श्री  eto  टी०  कृष्णमाचारी  ने

 att  Zo  टी०  कुष्णमाचारो  :  क्या  समस्या  के  इस  पहलू  पर  ध्यान  नहीं  दिया

 नीय  सदस्य  झपना  wet  दुहरायेंगे  ?
 है
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 श्री  एस०  जी०  पारिख :  श्री मान चदर  क्या
 अन्तिम

 स्वीकृति  पर  सरकार  विचार  कर

 +  । ag  तथ्य  है  कि  अनुदेशों  के  होते  हुए  भी  बंगाल  ए

 की  मिलें  अधिक  धोतियाँ  उत्पादित  कर  रही
 ्य  5

 नियामत  रूप  से  कोई  विज्ञापन  नहीं

 ह
 id

 निकाले गये  परन्तु  नमूने  के  बारे  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  इसी  लिये  मुकदमे  जलाये  कलाकारों  तथा  वास्तु-कारों  को  सामान्य  रूप  से

 जाने  का  area  दिया  गया  है  |  अआमत्त्रि  किया  गया  था  |

 को  एस०  जो०  पारिख  अनुदेशों के
 जी  नहीं  ।

 होते  हुए  भी  वे  afar  धोतियाँ  उत्पादित  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  पी०  डब्ल्यू०  डी०

 कर  रही  हे  ।
 आफिस  में  कई  तरह  के  नमूने  रखे  हूं  उन  में  से

 उपाध्यक्ष  उन  पर  मुकदमा  कौन  सा  स्वीकार  किया  गया

 चलाया  जायेगा  |
 सरदार  स्वर्ण  ति  उन  में  से  एक  नमूना

 को  बंसल  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या
 स्वीकार  किया  गया  है  तथा  उस  के  चित्रों को

 सरकार  इस  नीति  को  चालू  रखने  अ्रथवा
 समाचारपत्रों  में  दिया  जा  चुका  है  ।

 समाप्त  करने  के  विचार  से  इस  प्रयोग  का

 मूल्यांकन  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?
 श्री  रघुनाथ  सिंह  :

 उस  में  तीन  डिज़ाइन

 है उन मेंसे से  उत्तर  वाला  स्वीकार  किया
 हो  दो  दो ०  कृष्णमाघारो  :  जहां  तक

 गया है  या  दक्षिण  वाला  या  वाला ?
 सरकार  का  संग्बन्घ  ्  यह  एक  निरन्तर

 क्रिया  है  ।
 सरदार  स्वर्ण  fag  वेत  रंग  वाला  नमूना

 जिस  का  आधार  लाल  पत्थर  का  बना

 महात्मा  गांधी  को  समाधि
 स्वीकार किया  गया  है  ।

 ह
 १२४७.  श्र  रघुनाथ  fag  :  क्या

 श्री  दारो  अनुमोदित  नमूने  के  बनाने

 गृह-व्यवस्था  .  तथा  रसद  मंत्री  यह
 वाले  का  नाम  क्या  है  तथा  समाधि  पर  कितने

 बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  महात्मा  गांधी
 व्यय  hart  का  अनुमान  है

 ?

 की  समाधि  ar  प्रस्तावित  नमूना  जैसा  कि

 लोक-निर्माण  विभाग  के  फीरोज़-शाह  सरदार
 स्वर्ण  नमूने

 नई  दिल्‍ली  स्थित  कार्यालय  में  प्रदर्शित  किया  को  बहुत  विचार
 के  बाद  अनुमोदित  किया  गया

 गया  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ?  है  तथा  इस  के  भ्रान्ति  रूप  को  तैयार  करने  में

 बहुत  से  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  है  तथा  किसी
 क्या  सरकार  ने  कलाकारों  को

 विशेष  कलाकार  या  वास्तु-कार  के  नाम  का
 नमूने  प्रस्तुत  करने  के  लिये  आमंत्रित  किया

 था  या  विज्ञापन  निकाल  थे  ?  बतलाना
 कठिन  है  |  अनुमानित  व्यय  १६

 क्या  सरकार  का  समाधि  के
 लाख  रुपये  हें  ।

 निर्माण  के  लिये  कोई  समिति  बनाने  का  श्री  नवल  प्रभाकर  :  यह  जो  माडल

 विचार  है  ?  तैयार  किये  गये  उन  में  खर्च

 gar है  ?
 गृह-व्यवस्था  तथा  मंत्री

 स्वर्ण  सिंह  इस  नमूने  को  सरदार  स्वर्ण  सिह  श्रीमान्‌  मुझे  पुर्व

 महात्मा  गांधी  स्मारक  नमूना  समिति  द्वारा  सुचना  श्रावइ्यकता  है  ।  फिर  भी  यह

 अनुमोदित  किया  जा  चुका है  तथा  इसकी  खर्च  कोई  बहुत  अधिक नहीं  है  ।



 २२३१३  मौखिक  उत्तर  १४  सितम्बर  १९५३  मौखिक  उत्तर  २३१४

 शो  सु निस् वाम  म.जान  संकरता  हुं  कि  खाद्य  तथा  न  य  के  प्रतिनिधि

 निर्माण  के  कब  तर  प्रारम्भ ह होने  की WTA  तथा  सा नहिक  विकास  प्रशासन  शादी  के

 है
 ?

 प्रतिनिधि  aria  उपस्थित  थे  |

 सरदार  स्त्री  सिंह
 :

 में  पहले  att  सुतिस्पामी :  में  जान  सकता हूं  कि
 से  कह  चका  हं  कि  नमने  को  सरकार  द्वारा

 केन्द्र
 झपने  काम  को  कब  तक  प्रारम्भ  कर

 स्वीकार  किया  जाना  way  शेष है  ।  स्वीकृति
 देंगे

 n
 r

 होते  हो  निर्माण  आरम्भ  हो  जायेगा  तथा  वाद

 में  उस  पर  लगभग  श्री  हांथ  वे  ८  पहले  से  ही पेड़  वर्ष  लग  जायेगा  |

 अपना  काम  कर  रहें  ह  ।
 सामाजिक  शिक्षा  व्यवस्थापक

 प्रशिक्षण  केन्द्र  जोतीयां  श्र कार  ड़ियां

 x
 १२४  ही  afaeaTR  ४९,  शो  झूलन  सिन्हा  :  वाणिज्य  तथा

 उद्योग [  भोजन  मंत्री  यह  बतलाने  की कृपा  करेंगे  मंत्री  यह  बतलाने कृपा

 क्या  यह  एक  तथ्य है  कि  सामाजिक  करेंगे  कि र  ह

 शिक्षा  व्य  स्थायी  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के के  संचालकों  कपड़ा  मिलों  द्वारा  मोतियों  र

 का  एक  सम्मेलन  हाल  में  दिल्‍ली  में  हमा  साड़ियों  केਂ  उत्पादन  पर  कब  से  प्रतिबन्ध

 था ?  लगा  है

 यदि  ऐसा  है  तो  सम्मेलन
 का

 प्रयोग  उस  विद्वान  समिति  ने  जो  इस

 जन  क्या  था  ?
 बात  का  अन्तिम  निर्णय  करने  के  लिए  नियत

 गई  थी  हाथ कर्घा  उद्योग  को  कितना सिंचाई  तथा  नियत  उप मंत्रो  हाथी  )

 प्रोत्साहन  दिया  रिपोर्ट  तय्यार  करने
 जो

 में  कितनी  प्रगति  की  है
 ?

 (a)  इस  सम्मेलन  को  सामाजिक  शिक्षा

 के  व्यवस्थापकों  सम्बन्धी  विभिन्न  मामलों
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  टो०

 तथा  मामूर  हुक  विकास  कार्यक्रम  में  सामाजिक
 Zio  कृष्णमाचारी  )  साड़ियों  के

 दिक्षा  के  कार्यक्रम  से  महत्वपूर्ण  काम  लेने  के
 उत्पादन पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  हैं  ।  मिलों

 iAATS  से  विभिन्न  उपायों  तथा  साधनों
 द्वारा  मोतियों  उत्पादन  पर

 विचार  करने  के  लिये  किया  गया  था
 १९५३  से  प्रतिबन्ध  लगा  हुमा  है

 ?

 थ्रो  ८ हैँ  में  जान  सकता पहुंची कि  अनुमान  है  fe  निर्देश  नवम्बर

 क्या  वक्त  २  !  में  सभी  राज्यो ंके  प्रति  १९५२  में  नियुक्त की  गई  कपड़ा  जांच  समिति

 निधियों  को  बुलाया  गया  था  ?
 की  है  ।  यदि  ऐसा ही  तो

 है  कि  समिति  १९५३  के  अन्त तक  अपनी श्री  हाथी  जी  नहीं  ।

 a  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगी । श्री  सनिस्वासी  म  जान  सकता  हू

 कि  सम्मेलन  में  कौन  कौन  से  प्रतिनिधि
 अलग  सिन्हा  :  में

 कप  ?

 जान  सकता हूं  fe  क्या  मोतियों  पर

 t  हाथो  :  इस  में  सामाजिक  शिक्षा  प्रतिबन्ध की  अवधि  भर  साड़ियों पर

 व्यवस्थापक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  सामित  प्रतिबन्ध  की  प्रविधि  इस

 भारत  सरकार  कें  शिक्षा  मंत्रालय  के  के  sates  ने  मोतियों  ate  साड़ियों
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 की  कमी  को  या  इन  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  जो  कि  संविधान  के  water  हम  में  निहित

 अनुभव  किया  है  ?  एसा  करने  की  wat  दे  सकते

 ण  Zo  टी ०  कृष्णमाचारी  :  जहां  तक  उदाहरणतया  बंगाल  सरकार  ने  कुछ  समय

 के  लिये  बंगाल  से  मोतियों  के  निर्यात  मर
 कुछ  प्रकार  की  साड़ियों  पर  प्रतिबन्ध  का

 प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  है  झोर  हम सम्बन्ध  यह  प्रतिबन्ध  पुराना  है  कौर  दो
 ~

 a  उसे  oud दी  है  ।  इन  प्रश्नों या  तीन  वर्ष  से  लगा  gare  ।  जहां  तकਂ
 का  हल  सदस्यों  के  उत्पन्न  होने  पर  ही  किया मोतियों  के  मूल्यों  का  सम्बन्ध  मालूम

 ga  है  कि  देश  के  कई  भागों  भ्रर्थातਂ  जाता  है  ।  हम  इस  प्रकार  के  सब बरकतों

 उत्तर  राजस्थान  कौर  का  सामान्य  उत्तर  नहीं  दे  संकते  |

 महाराष्ट्र  के  कुछ  भागों  में  मूल्य  बढ़  गये  हैं  ।
 कस रा  नौ  सस् कर ोन  भाग

 अन्य  क्षेत्रों  में  भी  बढ़िया  प्रकार  की  मोतियों
 के  उत्तर  को  ae  निर्देश  करते

 के  मूल्य  बढ़  गये  हैं
 ।

 में  जान  सकती  हूं  कि  इस  रादेश  का  उल्लंघन

 श्री  झूलन  सिन्हा  :  श्रीमान  में  जान  करके  जो  अतिरिक्त  उत्पादन  किया  गया

 सकता  हूं  कि  उस  अवधि  में  जब  तक
 कि  उस  का  कुल  मूल्य  कया  है  ?

 कपड़ा  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त
 थ्री  दो  Zio  कृष्णमाचारी  :

 होती  क्या  सरकार  का  प्रतिबन्ध  को  जारी
 यह

 एकਂ  पहले  wet  में  पुछा  गया
 था  ।  मोतियों रखने  या  सीमित  करने  या  किसी  प्रकार

 का  कुल  उत्पादन  we  भी  उस  अभ्यंग से
 से  बढ़ाने  का  विचार  है  ।

 कम  जो  कि  हम  ने  निश्चित  किया  है  ।
 ti  टोल  टी०  कृष्ण पा धारों  :

 गांठ
 विषय  में  सरकार  की

 निश्चित  आयंदा  लगभग  ३०,०००
 नीति  परिस्थितियों

 है  उत्पादन  ३०,०००  गांठ  से  कुछ
 के  श्रतुसार  निर्धारित  की  जायेंगी  ।  में

 कम है  ।  यद्यपि  कहीं  कहीं  एक  दो  Frat
 भविष्य  के

 बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ने  mea at  उल्लंघन  किया  है  ;  फिर  भी
 इसਂ  समय  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  उत्पादन  को  ३०,०००  गांठ  तक  सीमित

 है

 करके  प्रतिबन्ध
 का  उद्देश्य  पूरा  कर  लिया

 शा  इस  बात  ay  ध्यान  में  गया है  |!

 रखते  हुए  कि  भारत  के  भिन्न  भिन्‍न  भागों
 थ्री  एन०  VHo  लिंगम  कथा म  इस  नीति  का  भिन्न  भिन्न  प्रभाव  पड़  यह

 भ  पल  a
 bat  सत्य  है  कि  मिलों  ने  धोतियों  की  लम्बाई रहा  क्या  सरकार  का  भिन्न  त्रों

 में  स्थित  मिलों  के  सम्बन्ध  में  भिन्न  भिन्न
 उतनी  रख  कर  किन्तु  चौड़ाई  बढ़ा  कर

 पग  उठाने  का  विचार  है  ?  सरकार  ढारा  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  wea

 को  प्रभावोत्पादक  रूप  से  टाल  दिया  है  ?

 है  ato  alo  कृष्णमाचारी  :  इस

 केन्द्रीय बदन  का  उत्तर  देना  कठिन  है  ।  थी  दी ०  eto  कृष्ण सा चारो  :

 सरकार भारत  के  विभिन्न  राज्यों में  विभेद  से मैं  नहीं  जानता  कि  चौड़ाई  बढ़ा  देने

 सहीं  कर  सकती
 a  न

 ही  भिन्न  भिन्न  प्रतिबन्ध  टाला  जा  सकता  है  ।

 मिलों  को  भिन्न  भिन्न  mer  दे  सकती  यह  उन  लोगों  जो  इन  मोतियों  का

 है  ।  मुख्यतया यह  राज्य  सरकारों  का  उपयोग  करते  लम्बाई  पर  निर्भर  है  जो

 काम  जिन्हें  हम  उन  भ्र धि कारों  के  भ्रभ्तर्गंत  कि  aq  संभवतः  बढ़  गई  है  ।



 २३१७  मौखिक  उत्तर  १४  सितम्बर  १९५३  मौखिक  उत्तर
 २२ १८

 खाद्य  तल  की  संख्या  कया  है  जिन्हें  भारत  काश्मीर

 Pe]  Pe  हਂ ॥  ॥ १२५  ९०  स्  ast  वाणिज्य  क  द  संयुक्त  पुनर्वास  बोले
 के

 प्रयत्नों  के  फलस्वरूप

 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  अरब  तक  बसा  गया  ;  तथा

 कि
 जम्मू  तथा  काश्मीर  के  उस

 भाग  के  कितने  श्र  विस्थापितों  को  wat क्या  सरकार  ने  खादी  तथा  ग्राम

 उद्योग  बोर्ड  की  इस  सिफारिश पर  कि  खाद्य  बसाया  बाक़ी
 ?.

 तेलों  के  पेरने  का  काम  ग्राम  घानियों  के

 पुनर्वास  उप मंत्रो  जे०  के०  भोंसले ):
 लिए  सुरक्षित किया  कोई  निर्णय किया

 ३०,३००:

 यदि  तो  किस  रूप  में
 ?  इकट्ठी  की  जा

 है  श्र  पर  रख
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 जायेगी  ॥
 टी०  :

 अभी  नहीं  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।  डा०  राम  सुलग  सिह  :  गत

 को  हेमा
 :  सरकार को  इस  सिफारिश  सेन्ट्रल  से  जिन  दरणार्थिप्रों  को  लाया

 या  संकल्प पर  निर्णय  करने  में  कितना  गया  था  क्या  उन्हें  बसाने
 का  काम

 समय  लगेगा  ?
 हो  गया है  ?

 श्री  टी ०  Zto  कृष्णमाचारी :  एक
 श्री  जे०  के०  जी

 पहले  पर  इसਂ  प्रकार  के  एक  प्रदान

 के  उत्तर में  नने  कहा  है  किਂ  मिलों  सरदार  हुक्म  सिंह  :  क्या  यह  सत्य  है

 रोकने झ्र  इस  काम  कि  कुछ  मामलों  में  दादू-अधिकृत  क्षेत्र  से

 ag gu  इन  विस्थापितों  को  प्रति  परिवार को  ग्राम  घानियों  को  देने  का  नर्तन
 ऐसा  है

 जिसका  सम्बन्ध  मुख्यतया  राज्यः  सरकारों  एक  एकड़  या  अधिक  से  भ्रमित  दो  एकड़

 से  है  ।  उन  मिलों  के  मामले  जो  कि
 भूमि

 दी
 गई  है  जब  कि  इससे  पहले  बसने

 केन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्राधिकार में  हम  वालों  को  प्रति  परिवार  दस  एकड़  भूमि

 उन्हें  पेरने  से  रोक  सकते  किन्तु  ae  दी गई  ?

 कहना  कठिन  कि  ग्राम  घानियां  यह  c
 श्री  ज०  के०  भोंसले  :  मुझे  पुर्व  सुचना

 काम  शुरू  कर  सकेंगी ।  इस  मामलें FT
 चाहिये  |

 सम्बन्ध  राज्य  सरकारों से  हैਂ  कोई

 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  को  पता
 विशेष  तिथि  निश्चित  करनें  के  लिए  मुझे

 बाधित  करने  से  कोई  लाभ  न  होगा  ।  यंह  है  कि  उस  क्षेत्र  से  वाले  बहुत से
 लोगों

 तिथि  अगले  ay  में  या  ऑ्रगले  दो  पांच  को  अहमदाबाद  जेसे  दूर  स्थानों  को  भेज

 वर्षों  में
 या

 इस  से  पहले  हो  सकती  है  ।  दिया गया  है  भ्र  उन्हें  पुनर्स्थापन  के

 जम्मू  तथा  काहनौर  के  विस्थापित  व्यक्ति
 लिय  कोई  ऋण  नहीं  मिला है  ।

 *
 १२५३.  डा०  राम  सुलग  श्री  ई  के०  हम  राज्य

 पुनर्वास  मंत्री  बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि  :  सरकारों  को  पहले  ही  पेशगी  रुपया  दे  चुके

 जम्मू  तथा  काश्मीर  के  पाकिस्तान  ह  लोगों  को  रुपया  मिलने  में  कुछ  समय
 अधिकृत  क्षेत्र  से  आये  हुए  विस्थापितों  लग  सकता है  ।-
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 सरदार  हुक्म  सिंह  :  के  भ्रमर  जीतने  श्रमिक  बच्चों  वित्तीय

 वहां कुछ  जमीनें  छोड़  राय  हें  ।  इस  बात  सहायता दी  जा  सके  दी  जाये  ।

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  यह  सत्य  है  कि  वर्ष  १९५३-५४  में  एक  करोड़

 इन  दारणार्थियों  को  कोई  निष्क्रांत  सम्पत्ति  रुपया ।  वर्ष  SEXY  T  PEXY-UE

 नहीं दी  गई  है
 ?

 में  से  प्रत्येक  में  अधिक  से  ofr  ३४५  लाख

 श्री  धन  कै०  भोंसले
 :

 मुझे  पुर्व  सूचना  रुपये  aa  करन  का  विचार है  ।

 चाहिये  |  डा०  राम  सुलग  सिह  :  क्या  नई

 डा०  राम  सुलग  सिंह  प्रशन के  भाग  नीति  के  श्रन्तगंत  टेक्निकल  कौर  व्यवसायिक

 के  उत्तर में  माननीय  मंत्री ने  कहा  प्रशिक्षण  पाने  वाले  विद्यार्थी  भी  ar  जायेंगे  ?

 कि  सुचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही
 में  श्री जे  ०  कै०  भोंसले :  जी  हां ।

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  जो  शरणार्थी  यहां  झा
 डा०  राम  सुलग  fag :  विद्यार्थियों  की

 चुके  हैं  उन्हें  wat  नहीं  गिना  गया  है
 या

 संख्या  कितनी  है  ?

 अभी  कहीं  पंजीबद्ध नहीं  किया गया  है  ?
 श्री  जे०  के ०  भोंसले  इसका  पता

 श्री  लें  Fo  भोंसले  :  वे  इतने  फैले  नहीं  |

 हुए  हैं  कि  इतने  थोड़े
 समय

 में  कोई  सूचना  श्री  गिडवानी  :  क्या  अनुदान  विभिन्न

 इकट्ठी  करना  बड़ी  कठिन  है  ।
 राज्य  सरकारों  को  भज  दिये  गये  हें  कौर

 afsaat  पाकिस्तान  के  विस्थापित  बच्चे  कया  उन्हें  काटा  जा  चुका  है
 ?

 श्री  जे०  के०  भोसले :  जी  हां  ।  हम *
 १२५४.  डा०  राम  सुभग  fag

 यह  अनुदान  जुलाई  में  कर  चुके  हैं  ।

 पुनर्वास  मंत्री  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 में यह  नहीं  बतला  सकता  कि  राज्य  सरकारों

 क्या  भारत  सरकार  ने  ने  इसे  बांट  दिया  है  या  नहीं  |

 पाकिस्तान के  विस्थापित  बच्चों  की  दिक्षा
 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  को  पताः

 के  लिये  तीन  वर्ष  के  लिये  ate  जिम्मेदारी
 है  कि  बम्बई  में  राज्य  सरकार ने  रुपया  नहीं

 लेली  बांटा है  ।  क्या  सरकार इसमें  शीघ्रता

 स्कूल  में  पढ़ने  वाले  ofa  करवायेगी ?

 पाकिस्तान  से  च  उन  बच्चों  की  संख्या
 श्री  लें  के०  भोंसले  :  बम्बई  सरकार

 क्या  है  जिनकी  शिक्षा  की  जिम्मेदारी भारत

 सरकार ने  वर्ष  १९४३-५४ में  ली  है  ;  तथा
 को  पहली  अगस्त  को  मंजूरी  मिली  है  ।

 इसमें कुल  कितना  खर्चा  होगा
 ?

 श्री  मुनि स्वामी  :  में  जान  सकता  हूं

 कि  इन  परिवारों  को  सहायता किस  प्रकार

 grata  उपमंत्री  जूं०  क्०  दी  जाती  है  इकट्ठी  राशि  के  रूप  में  या

 जी  at  PEYY-UE  के  निःशुल्क  छात्रवृत्तियों  के  रूप  में  ?

 वित्तीय वर्ष  के  अन्त  तक  परन्तु  हर  वर्ष  इसमें  श्री जे०  के  ०.  मांसल  सहायता  तीन

 कमी  होती  जायेगी
 ्  में  दी  जाती  है  ।  प्राथमिक  दिक्षा

 बच्चों  की  संख्या  नहीं  ।  निःशुल्क  दी  जाती  किताबों  शादी

 यह  काम  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  के  लिये  सरकार  २  रुपया  प्रति  वर्ष  देती

 जाता  है  कि  उनको  निर्धारित  की  गई  राशि  है  ।  मिडिल  कक्षों  के  विद्यार्थियों  को
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 १०  रुपया  प्रति  ag  मिलता  है  1  हाई  सिचाई  तथा  विद्युत  उप मंत्रो

 स्कूल  att  कक्षाओं  लिये  :  शर  यह  तथ्य  नहीं

 २०  रुपया  प्रति  ay  दिया  जाता  है  ।  यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल  की  यात्रा  इस  प्रयोजन

 से नक़्द  wert  प्राथमिक  तौर  मिडिल  के  लिये थी  चर्चाएं  विशुद्ध  रूप

 कक्षाओं  में  Yo  प्रतिशत  विस्थापित  अनौपचारिक  थीं  शर  कोई  प्रतिवेदन  नहीं

 विद्यार्थियों  तक  तथा  हाई  स्कूल  शर  दिया गया  है

 कक्षाओं  में  ४०
 डा०  एम  एम०  दास  :  चर्चा का  विषय

 सीमित है  |
 क्या  था  ?

 को  बी०  के ०  दात  क्या  इस  प्रयोजन

 के  लिये  किसी  बाल-गृह  की  व्यवस्था  है  ?
 श्री  हाथों  :  चर्चा  का  विषय  यह  था

 कि  कोयला  उद्योग  के  साथ  रेल  तथा  सड़क
 श्री  जे०  के०  भोंसले  में  इसी  समय

 यह  सूचना  नहीं  दे  सकता  1
 के  द्वारा .  कोयले  के  परिवहन  को  संगठित

 करने की  संभावना  के  विषय  सें  एक  बात
 श्री  गिडवानी  :  क्या  बांटने  चीत  हुई  थी  |  सदस्य  ने  जो  मुख्य  बातें

 के  बारे  में  बम्बई  सरकार  ने  कोई  योजना  की  थीं  वे  कोयले के  परिवहन  के  संबंध

 फिर  से  पेश  are  ?
 में  कोयला  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 att  ज्ञ०  के०  भोंसले  :  जी  नहीं  ॥  हुई  थी ं।

 नवर्द  लाल  मोदी  :  राज्य  सरकारों  डा०  एम्०  THo  दास  :  में  यह  जानना
 को  जो  सहायता  दी  जाती  है  वह  किन  बातों

 चाहता  था  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के

 के  झ्राधार  पर  निश्चित  की  जाती  है  ?
 प्रतिनिधियों  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से

 श्री  wo  के०  वह  राज्य  में  उनकी  बेकारी  की  समस्या  के  विषय  में

 विद्यार्थियों  की  परामशं नहीं  किया  था

 संख्या  पर  frat  होती  है  ak  उसी  के
 थ्रो  हाथी  :

 नहीं  ।  वह  इसलिये
 आधार  पर  योजना  बनाई  जाती  है  ।

 नहीं थी  वे  उस  प्रयोजन के  लिय  नहीं

 गये  थे  श्र  इस  समस्या  के  विषय  पर  कोई सामुदायिक  परियोजनाओं  का  प्रशासक

 FQQRE,  डा०  एस०  एस०  दास  औपचारिक चर्चा  नहीं  हुई  थी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  डा०  ‘Wo  UH  दास  :.  सामुदायिक

 क्या  सामुदायिक  परियोजना ग्र ों  परियोजनाओं के  प्रशासक  वहां  क्यों  गये

 के  प्रशासक  तथा  योजना  के  एक  थ े?

 सदस्य जो  जूलाई  १९४५३ के  महीन  में

 बंगाल  में  उस  राज्य  की  बेकारी  श्री  हाथों  :
 सामुदायिक  परियोजनाओं

 की  समस्या  का  अध्ययन  करने  झर  उसको  के  प्रशासक  वहां  पर  परियोजना  केन्द्रों  को

 देखने  के  प्रयोजन से  गय  थे
 सुलझाने  में  सहायता  देने  के  लिये  गये
 केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  fear

 art  एन०  में

 र्
 >  अर

 सकता  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने  इन  सा मुर्दा
 यदि  दिया  a  संक्षेप  में  AEN  के  ग्रामीण  बेकारी

 उनके प्रतिवेदन  में  कही  गई बातें  ?  को
 ae  Fi  a  में  :  है  ?
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 उपाध्यक्ष  म  Ble  श्री  Yo  एम०  टामस  :
 श्रीमान्‌  विवरण

 अगला  | wet  से  नहीं  उठती  |  को  देखने  से  है  कि  भाव  धीरे

 धीरे  कम  हों  है  ।  क्या  सरकार  यह
 कांफो

 सोचती  fe  यह  सब
 उचित

 स्तर  पर

 0१२५६.  श्री  To  TAo  दास
 उतर  है  ?

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 श्री  टो०  टी ०  कृष्ण  यह

 fc
 के | ह

 तो  विचार  का  विषय  है  । मेरी
 जनवरी  १९५३  से  कॉफी

 निजी  राय  में  sit  एसा  नहीं  प्रा  है
 ।

 भवि  ;
 श्री  ए०  एम०  टामस :  इस  तथ्य

 ब्रिटेन  के  चालू  बाज़ार  भावों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  await  फसल

 की  तुलना  में  यह  कैसा  है  ;
 से  मिलने  वाली  कॉफी  अगली  जनवरी  से

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  मागों
 उपलब्ध क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 से  कॉफी  को  बेचे  जाने  के  लिये  निकासी  की अटकलें  तीन  महीनों  के  अन्दर  कॉफी

 के  संबंध  में  निदेश  जारी  कर  दिय  हैं  कौर  कितनी  मात्रा  का  उपभोग  जाने  का

 क्या  मण्डल  द्वारा  दी  गई  मात्रा  बची  नहीं  अ्रनुसान  ate  वर्तमान  स्टॉक  कितना

 जा  सकी थी  ;  ह ै?

 क्या  उन  संगठनों  जिन्हें
 ato  [- 4६  कृष्ण  समाचारों

 रियायती  दरों  पर  कॉफी  प्राप्त  हुई
 स्टाक  में  बता  सकता  परन्तु  उपभोग

 मण्डल  से  उसको  व्यक्तिगत  व्यापारियों  को

 का  अनुमान  में  नहीं  दे  सकता
 |  कॉफी

 बेचने  की  wants  मांगी
 मण्डल  के  अनुसार  ¥—-5—2EYR  को  वर्तमान

 जो  स्टॉक  नहीं  बिके  हें  उनके  स्टॉक  १४,०३९  टन  है  इसमें  कुछ  मामूली
 निबटारे  के  मामले  में  सरकार  क्या  हेरफेर हो  सकते  हैं  |

 करने  का  विचार  करती  है  ?

 श्री  ए०  एम०  टामस :

 पड़ा  हुआ  उसकी  दुष्टि  war  सरकार वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  zo

 ZTo  कृष्ण पा चार  जानकारी  देने  वाला  का  यह  विचार  है  कि  ag  बहुत  बड़ा  स्टॉक

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  ४  हुए  कि

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १८]  माल  जनवरी  में  भराय  ?

 ब्रिटेन  के  चालू  बाज्ञार  भाव  सभव Bo  Tio  कृष्णदाथारों

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
 है  कि  एसा  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  तभी

 श्रीमान  ।  हाल के  महीनों  तक  एक  बड़ें स्टॉक  का  उपभोक्ता के  लिये

 में  सहकारी  प्रचार  टुकड़ियों  शादी
 मूल्यों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 ।

 के  द्वारा  होने  वाले  संभरण  के  लियें  निश्चित
 जान थ्री  शिवनंजप्पा  क्या  में

 की  गई  पूरी  उठाई  गई  हैं  ।

 सकता  हूं  कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  at

 श्रीमान  ।
 हाल में  मंगलौर  कौर  TAHT  में  हुई  नीलामी

 को  बोली  लगाने  वालों  के  प्रभाव  में यह  set  सरकार  के  विचाराधीन
 ं

 नि

 पड़ा  ?
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 श्री  टी ०  टो०  कुष्णमाचारों  एसा  श्री  एन०  to  दामोदरन :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  मण्डल  द्वारा  दी प्रतीत  होता  है  कि  कुछ  बोली  लगाने  वालों

 ने  बोर्डे  के  साथ  करने  का  प्रयत्न  गई  ard  बेची  क्यों  नहीं  जा  सकीं  ?

 था  ।  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  क्या  सरकार ने  इस
 समस्या

 पर  ध्यान  दिया

 है  ?
 ae  विभिन्न  शक्तियों  के  पारस्परिक  प्रभाव

 का  विषय है  ।  कुछ  दिनों  जब  कि  श्री  टी०  टी ०  HOTA
 :  सरकार

 बोली  लगाने  वालों  ने  भाव  X2  ने  मण्डल  को  स्टॉक  के  निबटारे  के  लिये

 रुपये  तक  बढ़ा  दिये  तो  मण्डल  ने  उनको  अन्य  साधनों  का  सुझाव  दिया  है  मण्डल

 बढ़ने  दिया  पर  अरब  वह  उनको  वापस  ने  सरकार  के  सुझाव  को  नहीं  माना  ।

 मिल रहा  है  ।

 रबड़
 at  एम०  एन०  लिंगम  :  क्या  कॉफी

 FIQUY,  |  Vo  एम०  टामस  :  क्या

 ने  संग्रह  मूल्य  देने  में  कुछ  विलम्ब

 किया  है  भर  यदि  ऐसा  है  तो  इस  विलम्ब
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  :
 के  क्या  कारण  हें  ऑर  स्थिति  को  सुधारने

 ३१  १६५३ को  उत्पादकों
 के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  का

 विचार  करती  है  ?
 व्यापारियों  और  निर्माताओं  के  पास  कितना

 tas था  ;
 टी०  टो०  कृष्णमाचारी  :

 में  पूर्व  क्या  सरकार  ने  का

 सुचना  चाहता  हूं  ।
 अ्रध्ययत  करने  के  लिये  भेजे  गये  पदाधिकारी

 के  प्रतिवेदन  के  अ्राधार  पर  G,000  टन
 cal  Wo  एम०  टामस :  क्या  में  जान

 रबड़  लेने  का  प्रस्ताव  वापिस  ले  लिया  है  ;
 सकता  हुं  कि  क्या  कोई  ऐसी  शिकायत  हुई

 है  कि  बचे  हुए  बड़े  स्टॉक  के  परिणामस्वरूप  सरकार  ने  छोटे  पैमाने  पर

 खराबी  और  बीज  की  क्षति  होगी  तौर  क्या  उत्पादन  करने  वाले  उत्पादनकर्त्ताओ्ों  को

 राहत  पहुंचाने  के  लिये  कौर  न  बिके  हुये में  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  ऐसे  मामले

 में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  संग्रह  को  बिकवाने  के  fat  क्या  पग  उठाये

 ?  कौर करती  है

 वर्तमान  awe  FEY?  ak

 श्री  Zio  Tio  कष्णमाचारो  :  बहुत सी  PEUR  के  संग्रहों  की  तुलना  में  हैं  ?
 शिकायतें  हुई  हैं  हाल  ही  में  नूर  नामक

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  (ai  टो०
 स्थान  पर  प्लांटरों  का  एक  सम्मेलन  हुसना  था  |

 टी०  कृष्णमाचारी  अनुमानित  आंकड़े
 में  समझता  हूं  कि  उस  अवसर  का  उपयोग

 fara  प्रकार  हें  ——
 सभी  पक्षों  जिनका  cart

 सरकार  के  विरुद्ध  मिथ्या  ar  निराधार  उत्पादकों  विक्रेताओं

 arg  लगाने  के  लिये  किया  गया  था  \  के  पास  १  १९५३

 आरोप  इतने  उग्र  थे  कि  शिकायतों पर  उचित  को  न  बिके हुए  संग्रह  .  .  24,00  टन

 सतकंता  के  साथ  ध्यान  देना  होगा  ।  सरकार  निर्मितियों  के  पास  द

 ने  कहा  है  कि  वह  wet  की  जांच  कर  रही

 दै  ।

 १९५३  को  विद्यमान

 Coo  टन
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 सरकार के  पास
 उत्पादकों  ई  हम  ने  रबड़  का  बिल्कुल  आयात  नहीं

 से  विशेष  रूप  से  छोटे  छोटे  लोंगों  किया  है  ।

 से  रबड़  के  संग्रह  खरीदने  की  एक  योजना

 थी  ।  इस  योजना  को  क्रियान्वित  थ्रो  ए०  एक०  टामस  :  माननीय  मंत्री

 ने  पहिले  सत्र  में  कहा  था  कि  यदि  यह  देखा करने  की  कोई  श्रावइ्यकता  ही  नहीं  पड़ी  ।

 गया  कि  छोटे  छोटे  उगाने  वालों  को  हानि
 संग्रह  की  वर्तमान  स्थिति  के

 हो  रही  है  तो  सरकार  का  थोड़ी  सी  मात्रा
 लिये  कोई  विशेष  उपाय  करने  की  आवश्यकता

 में  इस  का  निर्यात  करने  का  विचार

 नहीं है  ।  म  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  का

 रबड़  के  बागों  के  इस  विषय  में  जो  उपाय  करने  का  इरादा

 विक्रेताओं  ax  नि्माताश्ों  के  रबड़  था  उसे  वापस  लेने  का  क्या  कारण  है  ?

 के  निम्नलिखित  संग्रह  हैं

 श्री  ‘Jo  टो०  कृष्णमाचारी  :  निर्यात
 अगस्त  १९५१  CAC  टन

 करने  के  प्रस्ताव  को  वापस  लेने  का  कोई  प्रशन
 स्थगित  १९४२  ६०३६  टन  और

 नही ंहै  ।  हम  ने  लगभग
 ४००  टन  पोले

 अगस्त  PEXR  ६६००  टन  )
 क्रेप  लेटेक्स  रबड़  के  निर्यात  की  आज्ञा  दी

 श्री  ए०  एम०  टामस  :  विवरण  से  किन्तु  बिल्कुल  नगण्य  मात्रा  में  इस  का

 निर्यात  किया  गया  क्यों  कि  विश्व  में
 मुझे  ज्ञात  ग्रा  हे  कि  १९५३  में

 रबड़  के  मूल्य  सरकार  द्वारा  निश्चित  किये भी  ६,६००  टन  संग्रह  का  AAA  लगाया

 गया  है  we  इससे  पहिले  अगस्त  REX  में  गये  भारतीय  मूल्यों  से  बहुत  कम  हैं  ।

 यह  9,35  टन
 था  PEAR  में  यह

 GORK  टन  कौर  छोटे  छोट  उत्पादकों  हमने  रबड़  क्यों  नहीं  खरीदा  इस  प्रश्न

 के  संबंध में  ,  जैसा  कि  मेंने  वास्तव  में
 में  बड़ा  असन्तोष  HAT  हुश्न  है  वर्तमान

 टायर  बनाने  वालों  के  लिये  रबड़  उपलब्ध
 संग्रह  को  देखते  हुए  ौर  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कि  आजकल  रबड़  के  उत्पादन
 होने  का  प्रदान  हेजाज  कल  उत्पादकों  कौर

 व्यापारियों  के  पास  ऐसी  रबड़  का  लगभग
 के  दिन  हैं  सरकार  का  इस  बढ़त  हुए  संग्रह

 एक  तिहाई या  R,400  टन  संग्रह है  जिसे  कि
 को  देख  कर  क्या  पग  उठाने  का  इरादा  है  ?

 टायर  बनाने  वाले  खरीद  रहे  हैं  |  सरकार
 था  Zio  Zlo  कृष्णप्ाचारो  :

 ने  यह  अनुभव  किया
 कि

 इस  रबड़  संग्रह  के  लिये
 wet  को  सूचना  देने  वालें  मेरे  माननीय

 कोई  अतिरिक्त  सहायता  देने  की  आवश्यकता

 मित्र  ने  आंकड़ों  पर  विचार  नहीं  किया  ।  नहीं  है  |  इसके  सरकार  को  एक  शर

 अंकड़े  प्रायः  भ्रमात्मक  होते  हैं  ।
 बात  का  भी  सामना  करना  पड़ा  |  कौर  वह

 REX 2  में  ७,३७८  टन  थे  ।  उस  ag
 यह  है  कि  ज्यों  ही  सरकार  नें  यह  घोषणा  की

 हम  ने  लगभग  ६,७००  टन  रबड़  का  आयात
 कि  वह  रबड़  खरीदने  जा  रही  है  तो  कुछ  बड़े

 किया था  १९४५२  में  ६,०३६  बड़े  लोगों ने  तुरन्त  बागों  के
 स्वामियों

 से  कम
 टन  थे  उस  aq  हम  ने

 लगभग  3,000  मूल्य पर  रबड़  खरीद  लिया  कौर  क्योंकि

 टन  रबड़  का  आयात  किया  था  ।  सरकार  ने  १३८  रुपये  मूल्य  निश्चित  किया

 उन्हें  यह  थी  कि  सरकार से
 १९५३  में  यह  ६,६००

 टन  होने

 का  गस्रनमान  लगाया  गया  जब  कि  इस
 इस  का  शरीक  मूल्य  मिलेगा  ।  सरकार  का
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 रबड़  के  थोक  माल  वालों  के  माल  को  बिकवाने  भी  इसी  कठिनाई  को  श्रनभव  कर  रहा

 म॑  सहायता  करने  का  इरादा  नहीं  है  |  यद्यपि  में  प्रशन  नहीं  पूछ  सकता
 |

 कुल  उत्पाद

 वी  पो०  नायर  :  माननीय  मंत्री
 ६,०००  टन  दिया gar  है

 ।  खपत  कम  हो  गई

 है  |  बरच्छा  तो  कुल  खपत  आयात  कौर  स्थानीय न  जो  आंकड़े  बतलाये  हें  उनसे  यह  प्रतीत  होता

 उत्पादन  मिला  कर  हुई  होगी
 ।  तो

 फिर
 है  कि  रबड़  की  खपत  घटती  जा  रही  है  ।  में

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  स्थानीय  माननीय  मंत्री  इस  बात  का  ध्यान
 न

 रखते

 को  खपत  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई  ठोस  हुए  कि  आयात  इतना  कम  हो  गया  है  यह
 कैसे

 कहते  हैं  कि  खपत  उतनी  ही  प्रतीत  होती
 पग  उठाये हैं  ?

 bat  है
 ?

 कम  से  कम  स्थानीय
 तो

 बढ़ा
 शना  दो०  टो०  कृष्णमाचारों  मे  न

 जो  झ्रांकड़े  बतलाये  हैं
 उन  से  माननीय  सदस्य

 ही  होगा  ।  यही  कठिनाई है  ।

 ने  जो  परिणाम  निकोला  है  वह  ग़लत  है  ।  खपत Yo  ao  हष्णसच

 सदा  एक-सी  तो  नहीं  रहती  १९५१
 श्री  ato  पी०  नायर  :  उन्होंने  कहा था

 १९५२  के  बीच  कुछ  घटा-बढ़ी  हुई  है  ।  परन्तु कि  गत  वर्ष  हम  ने  कुछ  मात्रा  में  इसका  आयात

 किया  तो  वहू  रबड़  भी  यहीं  खपी  होगी  ।  में  समझता हं  कि  १९५३  के  श्राकड  १९५२

 के  आंकड़ों  से कम  नहों  पास  तो  यही
 वह  कहते  हूं  कि  इस  वर्ष  हम  ने  रबड़  का

 सूचना  है  ।  केवल  कुछ  आंकड़ों  को
 बिल्कुल  आधार  नहीं  किया  दौर  हमारे  पास

 ६,०००  टन  रबड़  BT है  |  इस  से  स्पष्ट पता
 जोड़कर  तुरन्त  कोई  परिणाम  निकालने  से

 काम  नहीं  चलता  । चलता  है  कि  ga  उतनी  खपत  नहीं  हो  रही

 है  |
 श्रीं  वहीं  इस  Tet  को

 माननीय  सदस्य उपाध्यक्ष  महोदय  यह  उत्तर  ठीक  नहीं  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  यह

 यह  जानना  चाहते  हैं  कि  खपत  कम  क्यों  कहा था  कि  2842 A eA में  हमन  लगभग ८  हजार

 हो  गई  टन  का  आयात  किया  १५९२  में  लगभग
 ~

 Yo  पा  नायर  Ne X  मं  Z,ooo  टन  का  रायात  किया  AT;  वर्ष

 में  हम  ने  बिल्कुल  आयात  नहीं  है  के  क  के  क  के  केਂ कितनी  खपत  हुई  थी  झ्र  PEAR-4R  में

 कितनी  खपत  हुई
 है  ?

 ा  बाण  पी०  कृष्ण  मावा  1  जहा  तक
 (EGR  महोदय  माननीय  मंत्री

 को प मुझे  ज्ञात  है  खपत  में  कोई  विद्वेष  कमी  नहीं
 1  निश्चय  है  कि  खपत  कम  नहीं  हुई

 है ।
 हुई  है  और  यदि  माननीय  सदस्य  विस्तृत

 विवरण  जानना  चाहते  तो  वह  एक

 शी  ए  एम  zTaq  माननीय
 की पूरव  सुचना दे  सकते  हैं  ।

 मंत्री  न  यह  बतलाया  था  कि  जब  सरकार  ने
 ii  एन  टामस  प्रशन  के  भाग

 कछ  रबड़  खरीदने  का  इरादा  प्रकट  किया  था
 के  उत्तर  में  संख्या  ६,०००  रोक  कुछ

 तो  व्यापारियों  ने  छोटे  छोटे  उत्पादकों  सें  रबड़
 के  स्थान  पर  2,000 ATL  कुछ  होनी  चाहिये

 खरीद  लिया  ।  में  जान
 सकता  हूं

 कि क्या सरकार
 थी  |

 का  छोटे  छोड  उत्पादकों  ते  खरीदने  को  क्वार

 उपाध्यक्ष  स  ale. महोदय  :  प्रत्यक्ष  रूप  से  है भ्र ौर  यदि  तो  छोटे  छोटे  उत्पादकों  से

 में  कुछ  कठिनाई  दिखाई  देती  है  ।  मे  खरीदने  में  कया  कठिनाई है
 ?
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 थ्रो  Zio  टो। ०  कृष्णमाचारी  :  डा०  TAo  एम०  दास  :  इस  बात  को

 चिक  कठिनाई  यह  है  कि  सरकार  का  अपना  ध्यान  में  रखते  हुए  कि प्रत्येक  प्रार्थी
 के

 लिय

 कोई  संघंटन  नहीं  है  ।  इस  समय  रबड़  ate  सम्बद्ध  सारे  की  वार्षिक  arches  बिक्री

 के  संबंध  में  एक  चाट ंड  लेखापाल  का  प्रमाण जसे  बना  हुमा  है  उस  से  हमें  इस  प्रयोजन  के

 लिये  कोई  सुविधा  नहीं  मिलती  ।  होता  क्या  सरकार  का  उन

 चार्टड  लेखापालों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने
 संभव  है

 कि
 रबड़  बोर्ड  के  पुनर्गठन  के

 सरकार  बाजार  में  छोट  छोटे  उत्पादकों  से  का  विचार  है  जिन्होंने  कि  इन  सार्थों  के  संबंध

 खरीद  सके  ।  इस  समय  तो  हम  केवल  में  झूठे  प्रमाण  पत्र  दिये
 ?

 नियमित  ग्राहकों  की  सेवाओं  से  ही  लाभ  उठा  श्री  टी०  टो०  चार

 सकते  हूं  ।  हम  ने  उन  की  सेवायों  से  लाभ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  है
 :

 उठाने  का  प्रयत्न  किया  था  ।  वे  हमारे  लिये  २४  के  संबंध  में  जांच  हो  रही  है  ।  युवी
 रबड़  खरीदने  को  तयार  थे  ।  कितु  परिस्थितियां

 जांच  से  यह  प्रकट  हो  जायगा  कि  प्रस्तुत

 एसी  हें  कि  सरकार  रबड़  का  संग्रह  करन  वाले  प्रमाणपत्र झूठ  तो
 स्वाभाविकता  सरकार

 बीच  के  व्यक्तियों  अतिरिक्त  मलय  देने  द्वारा  उपयुक्त  धारा  के  अधीन  शझ्रपराधियों

 का  खतरा  उठाये  बिना  बाजार  से  माल  नवदीं  के  विरुद्ध  कार्यवाही की  जायेगी  ।
 खरीद  सकती  |

 डा०  एन  Tao  दास  :
 aTara,  में

 सुपारी
 जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  बात

 का  पता  लगाने

 १२५८.  डा०  WAo  एम०  दास  का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  इसमें  सरकारी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  पदाधिकारियों  का  कहां  तक  हाथ  है  ?

 की  कृपा  करेंगे  :

 क्यां  यह  सत्य  है  कि  चालू  अवधि

 श्र  fo  टी०  कृष्ण मचा रों  :  यह  भी

 एक  जांच
 का

 विषय है  ।  जांच हो  रही
 के  लिये  सुपारी  के  grata  के  २८  लाइसेंसदार

 झूठ  व्योपारी पाये गये  हैं  ;
 जब  तक  यह  जांच  पुरी  न  हीं  हो  जाती  तब

 तक  में  इसके  परिणाम  के  प्राधा २  पर  किसी
 यदि  तो  ये  भ्रट्टाईस  लाइसेंस

 का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |

 कूल  कितनी  राशि  के  लिये  दिये  गये  थे  ;  और

 क्या  ये  सब  के  सब  verde
 श्री  वी०  पो०  कया  सरकार  की

 लाइसेंसदार  नवागन्तुक  हें  जिन्होंने  कि  पहली  यह  विदित  है  कि  सुपारी  के  ware  के

 सांसों  का  व्यौपार होता  है
 ?

 कया  में  यह  भी बार  लाइसेंस  के  लिये  order  पत्र  दिया है
 ?

 जान  सकता  हूं  कि  कया  वाणिज्य  मंत्रालय  की
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 गुप्तचर  शाखा  ने  श्री  तक  ऐसे  किसी  मामले
 lo  कृष्ण वाचा रो  :  से  एक

 शिकायत  के  फलस्वरूप  सरकार  ने  दिल्‍ली  के
 का  पता  लगाया है  ?

 २४  सोथो  के  विरुद्ध  जांच  करवाई  है  जिन  पर  शना  Zio  ब  कृष् गना चारो  :  कथित

 कि  गलत  बातें  बतला  कर  सुपारी  के  आयात  उदाहरण  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की

 के  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  करने  का  संदेह  था
 ।  grata  नियंत्रण  दाखा  की  सावधानी  के

 वे  सब  के  सब  २४  साथ  नये  है  air  इन्हें  फलस्वरूप  ज्ञात  FAT  है  |  प्राय  बातें  तो

 FA
 ६२,०००  रुपये के

 लाइसेंस  दिये  गये  झनुमानमात्र  इन
 के

 विषय  में  में  कुछ

 |  उत्तर  नहीं  दे  सकता

 422  P.S.D.
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 न  मनिश्वामी
 मं  जान  कभी  जालसाज़ी  की  धारा  का  आश्रय  लिया

 हू
 कि  क्या  ये  लाइसेंस  देने  सारा

 उत्तरदायित्व  महा खंडों  के  wer  नियंत्रकों  शो  Zio  टी ०  कृष्ण  शिकार  यह
 पर

 होता  है  या  श्रांदिक  रूप  से  केन्द्र  शर
 तो  एक  सामान्य प्रश्न  है  ।  संभव  है  जालसाज़ी

 प्रांतीय रूप  से  गहाखंडों  पर  होता है  ?
 के  कोई  मामले  हुए  हों  जिन  में  ates  से  लाइसेंस

 टो०  Flo  कृष्ण  प्रचार  इस  जाच  प्राप्त  किये  गय  हों  ।  परन्तु  म॑  तुरन्त  इस

 के  ही  हम  किसी पर  उत्तरदायित्व  प्रकार  केसर  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता

 डाल  सका  |  तब तक  में  इस  का  विस्थापित  व्यक्तियों  के  बचत  बंक  खाते

 उत्तर  नहीं  दे  सकता ।
 १२५९,  ही  Qqo  No  atta  कया

 st  टो०  सिंह  यह  कोई  पहली  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 att  नहीं  है  जब  कि  गलत  बातों  के  प्राकार  पर
 पूर्वी  पाकिस्तान  के  उन

 लाइसेंस दिये  गये  हे
 ।

 में  जान  सकता  हुं  कि  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  किसी  अन्तरिम

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  प्रक्रिया  को
 सहायता की  स्वीकृति  दी  गई  थी  जिन  का

 कठोर बना  दिया  है  या  उस  सुधार कर  दिया  बचत  खाता  पाकिस्तान  सरकार  के

 है  जिससे  कि  वह  इन  लाइसेंसों  में  कही  गई  frig  के  लम्बी के  कारण  पाकिस्तान  में

 बातों  की  दो  बार  पड़ताल  कर  सके
 ?

 था  ;

 सरकार है  Tio  टी ०  कृष्ण  घारो
 wa  तक  कितने  मामलों  की  जांच

 ward  लाइसेंस  देन  की  प्रक्रिया  का  निरन्तर  की  गई  है  ;  तथा

 पुनरीक्षण  करती  रहती  है  भर  मझ  यह
 पाकिस्तान  द्वारा  कब  तक  निर्णय

 कहते  हुए  प्रसन्नता  होती
 है  कि  आजकल  इस

 किए  जाने  की  ara
 ?

 से  बचने  की  जो  विधियां  प्रचलित  हें  व  बिल्कुल

 नगण्य  सी  हूं  ।  इस  प्रकार  कें  उदाहरण  कभी  पुनर्वास  उपमंत्री  ~ (at  Sto  के
 ०  भोंसले  )

 भी  हमारे  ध्यान  में  अवश्य  आते  हूं  ।  मानव  से  उन  विस्थापित

 ति  ही  ऐसी  इसलिए  ऐसी  घटनाएं  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  जिन  के

 होती  रहती  हं  ।  में  केवल  इतना  ही  कह  सकता  पूर्वी  तथा  पश्चिमी
 दोनों--में

 डाकखाने  के

 हू ंकि  सामान्यता  पहिले  से  कम  दुरुपयोग  होता  बचत
 ae

 खाते
 एक

 wafer  सहायता
 योजना  स्वीकृत  की  गई  है  ।  पूर्वी  पाकिस्तान

 के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  सरकार  द्वार
 डा०  WAo  एम०  दास  :  में  जान  सकता

 प्राप्त  किए  गए  २१  दावों  में  से  १३  की  जांच

 हूं  कि  न्याय  सब
 के  सब  २६  लाइसेंस  आयात

 की  गई  परन्तु  न  तक  कोई  दावा  स्वीकार कार्यालय  की  दिल्‍ली  में  खली  नई  लाखा  से

 दिये गय  थे  ?
 नहीं  किया  गया  क्योंकि  दावादारों  ने  सहायता

 अनुदान के  लिए  विहित  दाँतों  को  पुरा  नहीं

 श्री  Zo  टं  कृष्ण  लाचारी  में  किया |

 इस  बात  की  पडताल  करूंगा  ।

 कराची  में  हाल  में  हुई  वार्तालाप

 श्री  टा  एन०  fa  म  जान  सकता  म॑  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  डाकखाना

 हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इन  आयात  लाइसेंसों  क  बचत IF  खा  इत्यादि  की  जांच  ate

 के  संबंध  में  गलत  बाते  तलान के  विषय  विनिमय  में  शीघ्रता  करनी  चाहिये  ।
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 श्र  एव०  स०  सामन्त :  म  जान  सकता  पित  व्यक्तियों की  क्षति  के  लिए  इस

 हुं  कि
 क्या

 यह  तथ्य  है  डाक  तथा  सम्पत्ति  का  उपयोग  जा  सके  ?

 विभाग  चरम  सीमा  के  मामलों  में  कुछ
 grata  उपमंत्री  जब  कै ०  भोंसल े)

 अन्तरिम  सहायता  दी  यदि  एसा  है  तो  क्या

 यह  पुनर्वास  मंत्रालय  की  स्वीकृति  से  किया  अभी  नहीं  ।

 गया  .  परवन
 उत्पन्न  नहीं  होता

 नहीं  | न  to  Fo  भोंसले  :  qa  यह  विदित

 नहीं  |  सरदार  में  सिह  :  इस  कार्य  को  पुरा

 करने  के  लिए  कितना  समय  लगने  की  संभावना

 श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  श्रीमान

 जान  सकता  हूं  कि  दोनों  सरकारों  के
 श्र  ज०  के ०  भोंसले  :  श्रीमान  यह  कहना

 निर्णय  के  विचाराधीन  होने  तक  चरम  सीमा
 बहत  कित  शहरी  तथा  ग्रामीण  दोनों

 क  मामलों  में  अन्तरिम  साधन  अपनाए  जायेंगे  ?

 अचल  सम्पत्ति  के  निर्णय  के  प्रश्न  पर  हाल  में

 चर्चा
 की  गई

 जब

 श्री  बन्ना  और  हमारे  कुछ
 श्री  ज़  Fo  भांपने  at  श्रीमान्  ।

 पदाधिकारी  कराची  गए  थे  |  श्री  ने एक  योजना  विचाराधीन है  जिस  द्वौरा*उन

 पाकिस्तान  सरकार  से  पुछा  है  कि  क्या  वह  इस व्यक्तियों  जिन्हों  ने  विहित  तिथियों  को

 बचत  बेक  के  लिए  ३१  मोच  PEEVE
 प्रशन  पर  इस  मास  के  तीसरे  सप्ताह  में  चर्चा

 तथा  नकद-प्रमश्णपत्रों  के  लिए  ३०  जन  करने  के  लिए  तैयार  है  ।

 cay  v&—TGT  दावे  डाकखानों  नहीं  दिए  सरदार  हुक्म  सिंह  :  कुछ  दिन  ga  हमें
 यथा  शीघ्र  सहायता  दी  जाएगी  |  सदन  में  बताया  गया  था  कि  कुछ  विषयों  पर

 ही  mo  कें  ०  उस  समय  हमारी  पाकिस्तान  के  साथ  सहमति

 बु
 में  जान

 सकता आ  हूं  हो  गई  जब  पुनर्वास  मंत्रालय  के  मंत्रणा कार कि  क्या  अन्तरिम  सहायता
 अनुदान  के के  लिए

 कोई  काल-सीमा  क्योंकि  माननीय  मंत्री
 कराची गए  थे  ।  मं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस

 ने  शीघ्र  कहा है  ।
 सम्पत्ति  a  किसी  विषय  पर  भी  चर्चा  हई  थी

 क्या  कोई  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 जे०  कै०  भोंसले  श्रीमान  ।
 ज़०  के ०  भों तजे

 में  ने  बताया है

 faswrey  सम्पति  कि  wed  तथा  ग्रामीण  सम्पत्ति  के  प्रशन  पर

 चर्चा
 की  गई  थी

 परन्तु  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  ।

 १२६०.  सरदार  gan  fag  :
 क्या

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :  सरदार  हुक्म  tas  म॑  पूछ  सकती  हूं

 कि  क्या  इस  प्रयोजन के  लिए  कि  इस  सम्पत्ति
 क्या  मुसलमानों  द्वारा  छोड़ी  ग

 को  कैसे  उपयोग  किया  किसी विधान  का
 निष्क्रिय  सम्पत्ति  के  मलय  निर्धारण  का  कायें

 प्रारूप  तयार  जा  रहा  ह  अथवा  किया
 हो  गया हू  ;

 ? गया  हू
 यदि  ऐसा  है  तो  सम्पत्ति  का  कुल

 मूल्य  क्या  है  तथा  ai  ज०  के ०  भोंसले  :  हां  श्रीमान |

 क्या  सरकार  ने-उस  ढंग  के  श्री  :  क्या  सरकार  को  विदित

 सम्बंध  में  कोई  निर्णय  किया  है  जिस  में  विस्टा  हैं  कि  सारे  देश  के  विस्थापित  व्यक्तियों
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 ऐसे  प्रस्ताव  पास  किए  हें  जिन  में  सरकार  से  )  ,
 प्लास्टर  तथा

 प्रार्थना  की  गई  हैं  कि  जब  तक  क्षति  पूर्ति  के  कंकर की  चीज़ों  पाईप--प्रावरण  तथा

 ढलाई  के  कारखानों  इत्यादि  के  लिए  ।  माननीय wet  का  निर्णय  न  हो  जाए  ae  क्षतिपूर्ति  दी

 न  जाए  राज्य  तथा  मार  एम०  To  ऋण  सदस्य  को  इस  के  प्रयोग  का  कुछ  ज्ञान  है  जिस

 अर  मकानों के  किरायों के  अवशेष  की  से  मुझे  शंका  है  कि  मेरा  इतना  ज्ञान  नहीं

 कीमतों  की  वसूली  लम्बित  कर  देनी  चाहिये  ।  परन्तु  हम  ने  कुछ  जानकारी  मांगी  हैं

 श्री  जे०  है०  भोंसले  :  .  यह  wa में  से  मेरा  विचार  हे  कि  इस  में  कुछ  समय  लगेगा  ॥

 उत्पन्न नहीं  होता  ।  wa  ही  मुझे  जानकारी मिली  म॑  सदन
 के

 समक्ष  |
 श्री  में  जान

 सरदार हुए  म  हम  ग्राहक के
 सकता  हुं  कि  क्या  मुसलमानों  द्वारा  छोड़ी  गयी

 सम्पत्ति  का  * मूल्यांकन  करते  हुए  सरकार
 से  कुछ  धागा  बना  रहे  हें  ।  में  जान  सकता

 कि  क्या  इस  प्रयोग  में  सफलता  मिली  है मस्जिदों  श्र  शून्य  धार्मिक  स्थानों  को  भी

 लेखे  में  लेती  है
 ?  क्या  इस  का  प्रयोग  किया जा  सकता  है  ?

 श्री  ज०  के०  भोंसले  :  उन  का  मूल्यांकन
 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  मंत्री

 बताया  है  कि  वे  जानकारी  एकत्र  कर  रहे  हें  ॥
 नहीं  किया  जाता  |

 श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी :  में  कवल
 वर्मीकुलाईट  ईटें

 *
 RAR?  सरदार  कप  सिर  क्या  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  गायक  के  प्रयोग  के

 सम्बंध  में  प्रयोग  की  स्थिति  में  यह  संतोषजनक
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 रहा  परन्तु  में  नहीं  कह  सकता  कि  हम  ने
 करेंगे कि

 कितनी  प्रगति  की  हैं  ।

 क्या  PEYR-¥Z
 में

 कोई
 श्रीमान  में श्री  सो०  आर०  नसीहत

 ufos  इं  टें  तैयार  की  गई  हैं  ;
 जान  सकता  हूं

 कि  ae  तन्तु करण का  कायें
 यदि  ऐसा  है  तो  कितनी

 देश  में  किस  जगह  हो  रहा  है
 ?

 इस  उद्योग में  विदेशी  मुद्रा की  थ्रो  zfo  टी ०  म॑  इस

 कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ?
 तन्तु करण के  सम्बंध  में  जानकारी  प्राप्त  कर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  रहा  हैं  ।

 टी ०  कृष्ण  लाचारी  )  से
 ।

 जान  डा०  लंका  सुन्दरम  जानकारी  का

 क्वारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  तन्तु करण  न  कीजिए  |

 सदन  पटल  पर  रखी  जायगी  |
 सामुदायिक  विकास  परियोजनाओं

 सरदार  हुक्म  fag  प्री मान में  जान  FIER  Mi  बो०  के०  क्या

 सकता  हूं  कि  क्या  aie?  केवल  थर्मल  योजन  मंत्री  यह  बतान  की  कृप  करेंगे  कि

 पनाओं  के  लिए  प्रयोग  की  जाती  हैं  अथवा
 जहां  तक  सामुदायिक विकास

 कोई  कौर  ईंटें  भी  प्रयोग की  जाती  हैं  ?
 परियोजनाओं  के  भ्रमित  स्वीकृति  दी  गई

 श्री  टी  ०  दी ०  कृष्णमाचारी  म  कवल  क्या  संग्रहित  ait  भ्रसंग्रधित  खण्डों  के  बीच

 यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध में  मेरा  व्यय  के  पदों तथा  प्रशिक्षक  सहायता

 ज्ञान  सीमित  है  |  इस  सामग्री को  कई  प्र प्रयोजनों |  दि  दिव  है  में  कोई  थ अन्तर ह है  ;  तथा

 के
 लिए  प्रयोग  किया  जाता  अर्थात  इं सुले शान  यदि  ऐसा  है  तो  क्यों  ?
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 सिचाई  तथा  विद्युत  (>t  माल  की  कमी  के  कारण  खान  की

 हाथो )  तथा  ।  que Sap  पूर्ण  मांग  की  gta  न  की  जा  सकी  ।  जनवरी
 ~

 परियोजना  संक्षिप्त  प्रारूपਂ  श्राइन  क  gays  से  सितम्बर  १९५३  तक  सिंगरेनी  खान

 पृष्ठ  १३-१४,  तथा  २०  9  की  प्रो  ध्यान  ने  ४€१४  टन  का  क्रम-झ्रादेश दिया  था  तथा

 दिलाया  जाता  है  ।  उसे  १३१९  टन  नियत  हुमा  है  |

 रहे  ato  Fo  दास  :  में  जान  श्री  विशाल  राव  श्रीमान  मं  जान

 सकता  हं  कि  किसी  क्षेत्र  में  किसी  विशेष
 सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि

 कार  क  खण्ड  के  निर्माण  में  किन  ग्रा धारों
 इस्पात  व  लोहा  की  थोड़ी  उपलब्धि  खानों  में

 को  लिया गया  है  ?  उत्पादन को  भ्रवबाधित  कर  रही है  ?

 को  हाथी  संक्षिप्त  प्रारूप  में  कारण
 श्री  आर०  Mo  दूब  श्रीमान्‌

 ।
 चलाए  गए  हूं  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास

 हमारे  पास  यहीं  सूचना  है  कि  सिंगरेनी  खानों
 के  प्रयोजन  से  ये  संग्रहित  खण्ड  केवल  पश्चिमी

 की  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  हे  ।

 बंगाल को  दिए  गए  हैं  ।

 थ्रो  के०  दात  क्या  देश  के  किसी  रानो  विक्टोरिया  सडक  पर  कई  मंजिल  वाला

 और
 भाग  में  संग्रहित खण्ड  नहीं  है  ?

 सरकारों  कार्यालय  भवन

 श्री  हाथा  श्रीमान  |  *QQEY.  att
 एम०  एस०

 सिंगरेनी  कोयला  खान  को  नियत  किये
 स्वामी :  क्या  निर्माण ,  गृहब्यतस्था  तथा  रसद

 गये  लोहू  तथ
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रानी  सड़क  पर
 FEE.  श्री  farsa  राव  या

 केन्द्रीय  सरकार  कई  मंजिल  वाले  कार्यालय

 उत्पादन  मंत्री  ११  मार्चे  PeXR  को  कि  गये
 भवन  के  निर्माण के  लिए

 कितने  धन क  Aq-
 तारांकित  wet  संख्या  ६९३  के  उत्तर  का

 मान  स्वीकृत  garg  ;  तथा
 निदेश  करने  तथा  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  we  कार्य  किस  तारीख  को

 (=)  क्या  सिंगरेनी  कोयला  खानों के  आरम्भ  उसके  पूर्ण  होने
 का  निश्चित

 समय क्या  है  ?
 नियत  किये  गये  ६००  टन  पुराने  लोजपा  भेज

 दिये  गये

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्रो

 यदि  नहीं  at  विलम्ब के  क्या  स्वर्ग  fag) :  .४३  लाख

 कारण हूं
 el

 ६१  हजार  रूपया  |

 क्या  सरकार  सिंगरेनी  ला

 बने  ढांचे कार्य  २७.  अगस्त
 खान  समवाय  के  लोहा  तथा  इस्पात  के

 लिए

 दिये  क्रय-प्रदेश की  gat  रूप  से
 PEXR  को झ्रारम्भ हुआ था त्या  शौर यह  अ्रगस्त

 @E¥R
 समाप्त  जाना  था

 ।
 परन्तु कर  संकट  ,  है ?

 ठेकेदार  ने  समय  बढ़ाने  की  प्रार्थना  की  है
 और

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा  सचित्र  प्रार्थना  विचाराधीन हैं  ढांचे  कायें
 aa आर०  जो ०  छु  '  (*)  हां  पूर्ण  होने  के  पश्चात-दोष निर्माण  में  एक  वर्ष

 अर  लगेगा  |
 प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  कज  श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वाम

 में  जान  सकतीं
 हूं  हक  इंस  दीवार

 को  om  देन  क्या यह  तथ्य  है  कि  इस  ठेकेदार द्वारा  किया

 के  पूर्वे  कया  निविदा  मांगे  गये
 थे  ?

 गया  कार्य  नीचे  स्तर  का  है  ।  प्यार  बिल  स्वीकार

 हो  रह ेहें  यद्यपि  यह  नीचे  स्तर  का  काय
 परदार  स्वर  fag:  वास्तव  निविदा

 शर  विस्तृत  विवरण  के  नकल नहीं  है  ?
 मांग  गय  थे  are  काय  न्यूनतम  निविदा  देन

 वालें  को  दिया  गया  |  सरदारਂ  स्वरण  fag  मेरे  विचार  में

 यंह  ऐसां नहीं  हैं  ।  यंह  विस्तृत  विवरण
 क

 शना  एम०  एस०  गरुपादध्वामो  श्रीमान ,
 अ्रनसार  होना  चाहिये  कौर  इसमें  सन्देह  करन

 म॑ं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  ठेकेदार ने  लोक
 का  कोई  कारण  नहीं  हैं  |

 निमार्ण  विभाग  के  कुछ  उन  कमंचारियों  पर
 श्री  एन०  एम०  लिंगम

 :  क्या  काय
 के

 हाथ  रखा  ट्री
 हैं  जो  काय  की  जांच  पड़ताल

 लिए  अनुमानों  को  स्वीकृत  होने  के  पश्चात
 तथा  देख  भाल  कर  रहे  थे

 ?

 कभी  पुनरीक्षित  किया  गया  था  अथवा  उन

 or उपाध्यक्ष  हाथ  रखने  जती  परिवर्तन करने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं  ?

 ath  अभिप्राय  क्या  है
 ?

 सरदार  can  सिंह  :  मुझे  ऐसी  किसी

 न  Tho  एस०  गरुपादत्वामो :  क्या  बात  का  पता  नहीं  =  ।

 इस  एकदा र  नें  लोक  निर्माण  विभाग  के  कुछ  एच०  एन०  मुकर्जी  श्रीमान

 देखभाल  कर्मचारियों
 को  अपमानित  किया  क्या  में  जान  सकता  ह  कि  सरकार इस  बात

 aq?  का  कर  रही  है  किਂ  इन  भवनों  जहां

 तक  सम्भव  भारत  निर्मित  भ्रन्वायक्ति  तथा
 सरदार  tag  सिह  यह  कदाचित  ही

 इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  होता  जब तक  कि
 उपस्कर  का  प्रयोग  हो

 ?

 कोई  शिकायत  न  हों  में  ठेकेदार  की  प्रति  दिन  उपाध्यक्ष  महोदय  भवन  निर्माण  कायें

 की  कार्यवाहियों की  देख  भाल  नहीं  कर  सकता
 समाप्त  नहीं  हम्ना

 है  ग्राम  ऐसा  कुछ  नहीं

 इस  बारे  में  नहीं  जान  सकता  |  eal  हं

 श्री  जयपाल सिंह  :  क्या  यह  के
 श्री  के०  के०  बसु  श्रीमान ,  क्या  4

 जान  सकता  =  कि  wa  तक  बने  ढांचे  का  कितना
 धरती  के  नीचे  बहनें  वाले  धारों  के  थे

 या  धर  ?
 भाग  निर्मित हो  चका  हैं  रोक  विलम्ब के  व्या

 धरती के  नीचे  का
 कारण

 सरदार  स्वर  सिह

 पानी  धारे  का  हो  AHAT  है  ।  या  साधारणत

 सरदार  स्वरण  तह  गणितीय  रूप  में  पाया  जानें  वाला  पानी  हो  सकता  हैं  ।

 ठीक  भाग  बताना  कठिन  है  परन्तु  ढांचा  पूर्ण

 खा  दा
 होने  में  कुछ  समय  लगने  की  सम्भावना  |

 FRAEK.
 ह  सूसन  farer :

 क्या
 इस  विलम्ब के  कारणों में  एक  यह  भी  है  कि

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा जहां  भवन  निर्माण  होना  है  वह  सारी  भूमी

 उपलब्ध न  थी  ।  यह  भी  पता  लगा  था  किः
 करेंगे

 नीव  खोदते  समय  धरती  से  बहुत  पानी  निकला  क्या  रुपया  में  तीन  रान  की

 कौर  उस
 पर

 च»  में  कुछ  समय  अधिक  सहायता  के  जो  पिछले

 लंगा |  अनेक  मासों  में  खादी  के  विक्रय  पर  दी  गई
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 उत्पादकों  के  पास  खादी  के  बड़े  संचित  श्र  दाभ  :  में  जात  सकता

 स्टारों  के  निष्कासन  के  ग्रच्छ्ध  चिन्ह  दिखाई  हुं  कि  क्या  यह  तथ्य हे  कि  दिल्‍ली  राज्य  सरकार

 पड़ते हें  ;  तथा  ने  खाद  के  विक्रयਂ  पर  दो  पैसा  प्रति  रुपया

 विक्रय-कर  लगा  दिया हे
 ? यदि  हां  तों  क्या  इसे  उस  समय  तक

 देते  रहने  का  विचार  हैं  जब  तक  कि  उपलब्ध
 श्री  Tio  r i9  कष्ट  :

 में  इससे
 समस्त  अ्रतिरेक  का  विक्रम  तथा  खादी  उद्योग

 अभिज्ञ  नहीं  हूं  परन्तु  दिल्‍ली  राज्य  सरकार  से
 की  नींव  दृढ़  न  हो  ?

 पुछताछ  करूंगा  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०
 श्र  रघ:रमण  में  जान  सकता

 dio  :
 हूं  कि  क्या  राष्ट्रपति  भवन  में  हाल  में  ही  एक

 aft  तो  ara  वित्तीय  वर्ष  बैठक  हुई  थो  कौर  खादी  के  विक्रम  को  बढ़ाने

 के  लिए है  ।  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  गई  थीं  ?

 ए  झूलन  सिन्हा  :  आधिक  सहायता  से  श्र  Flo  ठ!०  चारो  यह  कोई

 देवा  में  खादी  के  उत्पादन  में  कितनी  सहायता  aration  बैठक  न  थो  ।  यह  एक

 मिली  है  तौर  क्या  इस  ने  खादी  उत्पादन  को
 चारिक्र  बैठक  थो  जिसमें  भाग  लेने  वाले

 कोई  गति  प्रदान  की  है  ?  क्या  मननीय  मंत्री
 व्यक्तियों  ने  कुछ  सरकारी  श्रावश्यकताग्रों  के

 अब  तक  विक्रम  हुई  खादी  की  सम्पूर्ण  मात्रा  लिए  सरकार  के  द्वारा  खादों  क्रो  ऋप  करके

 तथा  व्यय  हुई  अ  थिक  सहायता  के  आंकड़े  बता
 खादी  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  को  वी

 सकते  हैं  ?
 सम्भावना  पर  विचार  किया  ।  परन्तु  कोई

 निश्चय  न  हो  सका  | श्री  To  कृष्ण  विचार  में  केवल  यह

 बता  सकता  हुं  कि  ५६  लाख  रुपये  की  अधिक
 शो  ए०  एप१०  AIA:  माननीय  मंत्री  ने

 सहायता  उपलब्ध  है  ।  प्रस्ताव  सिद्धान्त  रूप
 बताया  था  कि  खादी  के  विक्रय  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 में  स्वीकार  हो  चुका है  ।  सितम्बर के  अन्त  तक  में  जान  सकता  g  कि  गत  एक  दो  वर्षों

 बोर्डे  ने  २६  लाख  रुपये  की  प्रार्थना  की  थी
 में  की  ara  कितनी  वृद्धि  हुई  हूँ  ?

 कौर  यह  स्वीकार  हो  गई  शेष  धनराशि  की

 शना  दो  दी ०  कुष्ठ  यहां  स्टारों स्वीकृति  समय  समय  पर  ब्रोड  के
 प्रार्थना

 करने

 के  संचय  का  प्रशन है  |  में ने  कहा  था  कि  स्थिति
 पर  दी  जायगी  |

 सुधर  गई  हैं  ।  इस  समय  इससे  अधिक  य्रौर

 शो  झूलन  सिन्हा
 >  में  जान

 कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 सकता  हूं  कि  क्या  इस  wife  सहायता
 ने

 अल्प  सूचना
 श्रवन

 खादी  के  विक्रय  को प्रोत्साहन दिया  कौर

 उसके  परिणामस्वरूप  स्टारों  को  झ्रथवा  भारतीय  पत्नियों  का  दक्षिण  अफ़रीका  सें

 खादी  में  लगी  पूंजी  को  मुक्त  किया  है  ?
 निकाला  जाना

 at  टी०  zo  perarareh  :  प्रश्न  के  UA  एस०  गुरुपादस्वमों  क्या

 प्रथम  भाग  के  सम्बंध  में  मेरा  विचार  हं  कि  यह  बताने  को  क्रिया  करेंगे

 (x)
 यह  संचित  खादी

 टांकों  को  कम  करने  में  क्या  सरकार  को  दिनांक 2

 सहायता  देगी  ।  दूसरे  भाग  का  में  उत्तर  नहीं  सितम्बर  १९५३  ar  टाइम्स  a  (2  में

 दे  सकता |  प्रकाशित  उस  समाचार  का  पता  है  जिसमें
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 कहा  हैं  कि  दक्षिण  भ्र फ़ीका  के  भारतियों  की  उपाध्यक्ष  सदन  पटल  पर  रख

 भारत  में  उत्पन्न  €  ००  पत्नियों  एंव  बच्चों को  देना  ही  काफ़ी  होगा  ।  सब  उपबन्ध  पढ़ने  की

 जो  डरबन  पहुंच  गये  उनको  वहां  से  निकाला  प्रा वश्य कता  नहीं  है  |

 जारहा  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  इसे  सदन

 )  क्या  सरकार को  पता  कि  पटल  पर  रखता  हूं  परिशिष्ट  ६,

 दक्षिण  भ्र फ्री का  में  जाने  वाली  प्रत्येक  स्त्री  एवं  अनुबन्ध  संख्या  28]

 बच्चे  के  लिए  निक्षिप्ति  जाती  हैं  ?
 श्री  Yao  एस०  गरुप।दर्सत्रामी

 :  ब

 क्या  मलान  सरकार  भारतीय  तक  कुल  कितना  धन  निक्षिप्ति  रूप  में  लिया

 परिवारों  को  दक्षिण  भ्र फ़ीका  में  ठहरने  पर

 बन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  वैधानिक
 उपाध्यक्ष

 भाग  का  उत्तर

 उपबन्ध  करने
 जा

 रही  हैं
 ?

 =  |

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  ने  श्री  जवाहरलाल  नहरू  :  इसका  विरोध

 पग  उठाये  हूँ  ?  किया  गया  है  |  उन  विरोधों  का  कुछ  फल

 अ्रथवा  नहीं  यह  दूसरी  बात  है  ।
 प्रधानमंत्री  जवाहरलाल  :

 से
 प्रश्न  में  जिस  सुचना का  ti  एम०  एस०

 :
 प्रत्येक

 उल्लेख
 है  सरकार  ने  उसे  देखा  हू  ।  भारत  के  परिवार  से  कितना  धन  एकत्रित  किया  गया

 है

 मूलनिवासी  ax  wa  दक्षिण  शारीरिक  के  कौर
 अब  तक  कुल  कितना

 धन
 इस  मद्द  में

 निवासियों  से  विवाह  करने  वाली  एकत्रित  किया  गया  है  ?

 aa  एवं  उनके  बच्चों  पर  दक्षिण  श्रफ़ीका  में
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :

 में  नहों  जानता
 उसने  पर  प्रस्तावित  प्रतिबन्ध  लगाने  सम्बन्धी

 में  यह  नहीं  कह  सकता  |  प्राजक  वहां  उस
 स्थिति  की  व्याख्या  ,  श्री  के०  पी०  सिन्हा के  विधेयक  पर  विचार  हो  रहा  हे  ।
 तारांकित  बरन

 संख्या  २०२  के  उत्तर में  कर

 दी  गई  है  जिसका  विवरण  ६  अगस्त  2EYX3  उपाध्यक्ष  महोदय  भाग  में

 को
 सदन  पटल  पर  रख  दिया  गया  था  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  पुछा  है  कि

 सरकार  को  पता है  कि  दक्षिण  भ्र फ़ीका  में  जाने

 इस  सम्बन्ध  में  अ्रंतिम  स्थिति  यह  हे  कि  वाली  प्रत्येक  स्त्री  एवं  बच्चे  के  लिए  निक्षिप्ति

 दक्षिण  अ्रफ्ीका  संघ  की  सरकार  ने  ३  ली  जाती  माननीय  सदस्य
 यह  पूछना  चाहते

 सितम्बर  को  भ्राप्रवजक  विनियम  संशोधन  हे  कि  aa  तक  कितना  धन  एकत्रित  किया  गया

 विधेयक  दक्षिण  अफ्रीका  संसद  में  रख  दिया है

 जिस  पर  झ्राजकल  विचार  हो  रहा  है  ।  वहां  को  जवाहर  लाल  नेहर  में  नहीं
 से  प्राप्त  होने  वाले  प्रतिवेदनों  के  arene  पर

 जानता  |

 जहां  तक  निर्णय  किया  जा  सकता  है  वह

 निम्न है
 :--  थ्रो  एम०  एस०  गुरुपादस्वामो

 :  इस  नयें

 विधेयक  के  अतिरिक्त जिस  पर  आजकल

 में  नहीं  जानता  कि  क्या  मुझ  इन  सब  विचार  हो  रहा है  कोई  शर  भी  ऐसा  विधेयक

 विस्तृत  विवरणों  यहां  पढ़ना  चाहिये  ada  है  जिस  के  अनुसार  faferfca  ली

 अथवा
 में

 इसे  सदन  पटल  पर  रख  दूं  ।
 जाती है  ?
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 क्या  वर्तमान  में  foo  ने  यह  कह  कर  कि  सच  १९५२  में  कार उपाध्यक्ष  महोदय

 कोई  ऐसा  विधान  है  जिसके  ग्रनुसार  निक्षिप्ति  तथा  ट्रक  बनाने  के  सामान  को  मगांने  लिए

 मांगी  जा  सकती  है  ?  इस  उद्योग को  दिये  जाने  वाले  अनुमति  पत्रों  में

 भी  जवाहरलाल  नेहरू
 :  मुझे  निश्चित  सरकार  ठप या  काफ़ी  कमी  कर  देने  के  फलस्वरूप

 रूप  से  कोई  पता  नही ंहं  ।  विचाराधीन  यह  आवश्यक  हो  गया  हैं  कि  इस  उद्योग  में

 विधेयक  के  आधार  पर  वे  प्रशासनीय  कार्यवाही  छंटनी  कर  दी  जाय  और  इसी  आधार  पर  इस

 कर  रहे  हों  ।  उद्योग  में  ३९०  व्यक्तियों  को  जो  act के

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  art  हिसाब  से  काम  करते  थे  तथा  २३  व्यक्तियों

 श्री  दामोदर  मेनन  :  माननीय  प्रधान
 को  जो  मासिक  वेतन  के  आधार  पर  काम  करते

 ox  थे  उन्हें  नौकरी  से  अलग  कर  दिया गया  ह  ? मंत्री ने  कहा है  कि  विरोध  किये  गये

 क्या  में  जान  सकता हूं  कि  इन  विरोधों  का  क्या  भारत  सरकार  की  अभी  हाल

 कोई  उत्तर  मिल  हे ं?  की  घोषणा  के  आधार  पर  कि  भारत  सरकार

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  |  मोटर  कार  तथा  ट्रक  के  भागों  को  जोड़  कर

 श्री  कोकोम  आल्वा  क्या  सरकार  के  बनाने  वालें  उद्योगों  को  अगामी  तीन  वर्षा

 यास  दक्षिण  भ्र फ़ीका  वासियों  का  कोई  दोनों  तक  कार्य  करने  की  और  अज्ञा  देती  क्या

 a  तथा  पुरुष  )  लेखा  हैं  जो  इस  देश  में  रह  सरकार  इन  कर्मचारियों  तथा  ९१  दूसरे

 कर्मचारियों को  जो  घंटों  के  हिसाब से  काम

 श्री  जवाहरलाल  नेहर  :  नहीं  ।  में  करते
 हैं

 तथा
 जिन  के  बारे  में  कहा  जाता  है

 समझता  हुं  कि  वे  बहुत  थोड़े  हं  किन्तु  किसी  कि  उन्होंने  स्वेच्छा  से  छंटनी  स्वीकार  कर  ली

 भी  ददा  में  हमारी  सरकार  इस  बात  में  उन  सब  को  नौकरी  फिर  से  दिलाने  के  लिए

 विश्वास  नहीं  करती  कि  अपराध  तो  कोर्ड  प्रौढ़  कोई  पग  उठायेगी  ?

 करे  किन्तु  उसका  दंड  किसी  अर  को  दिया

 जाय  |

 क्या  इन  छंटनी  किये  गये

 चोरियों  को  कोई  प्रतिकर  दिया  गया  है  ?

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  क्या

 यदि  हां  तो  किस  हिसाब  से  ?
 में  जान  सकता  हुं  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  को  इस

 बात  का  ज्ञान  है  कि  कुछ  परिवारों  को  वहां  से  वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्रो  टो०

 निकाल  दिया  गया  है  ?  टी०  :  सरकार  को

 जवाहरलाल  नेहरू  :  इसका  ज्ञान  हैं  कि  जनरल  मोटर्स  इकया

 fro  में  कुछ  छंटनी
 की  गई  है

 ।
 यह  तथ्य है किन्तु  मुझे  निश्चित  रूप  से  यह  पता  नहीं है

 कि  कितने  व्यक्तियों  को  निकाला  गया  कि  वर्ष  १९५२  के  उत्तरार्ध  में  मोटर  गाड़ी

 आदि  के  आयात  के  लिये  कोई  अनुमति  पत्र

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 जारी  नहीं  किया  गया  था  ।

 जनरल  मोटर्स  लि०  ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि

 ¥ QWR.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 :  जनरल  मोटर्स  लि०  अपना  कार्य

 (*)  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  १९५४  के  मध्य  तक  बन्द  कर  देगी  ।  अतएव

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  यह  संभव  नहीं हैं  कि  इन  निकाले  गये  व्यक्तियों

 ध्यान  उस  छंटनी  की  ओर  आक्षित  किया  को  फिर  से  वहां  नौकरी  दिलाने  के  सम्बन्ध

 गया  है  जो  कि  जनरल  मोटर्स
 में  कोई  कार्यवाही  की  जाय  ।
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 तथा  एसा  पता  चला  इमारतों  को  बिजली  की  रोशनी  देने  के  प्रस्ताव

 कि  श्रम  न्यायाधिकरण के  निर्णय  अनुसार  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  हैं
 ?

 उन्हें  प्रतिकर  दे  दिया  गया  हैं
 ?

 उन  इमारतों  की

 wag  राष्टीय  कोरिया  Tafa  वर्तमान  संख्या  क्या  हैं  जिनमें  कि  बिजली  के

 स् अभिकरण  लिए  प्रबन्ध  तो  fag  उन्हें  बिजली  नहीं

 मिली  हैं  ?
 FRAO  श्री  एस०  एन०  दास  बचत

 प्रधान  मंत्रा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  सरकारी  इमारतों  की

 क्या  अब  तक  संयुक्त  पष् ट्रीय  संख्या कितनी  हैं  जिनमें  कि  बिजली  के  लिए

 कोरिया  पुननिर्माण  अभिकरण  को  कोई  प्रबन्ध  नहीं  ?

 राशि  सरकार  द्वारा  दी  गई  हैं
 ?

 afe  सभी  सरकारी  इमारतों

 में  बिजली  देने  के  लिये  प्रबन्ध  किया  जाय  at
 यदि  हां  तो  कितनी ?

 उन  पर  कूल  कितना खच  होगा
 क्या  निवासियों

 को

 सहायता  तथा  पुनर्वास  करने  के  लि गए  इस  गह  व्यवस्था  तथा  रसद

 कोष  में  सहायता  करने  के  लिए क ई  प्रार्थना  स्त्री  में  समझता  हं  कि

 सरकार से  की  गई  थी  ?  माननीय  सदस्य  अभिप्राय  देहली  स्थित
 4

 सरकारी  इमारतों  से  है  ।  उस  सिलसिले
 यदि  हां  तो  भारत  सरकार  ने

 इसके  प्रत्युत्तर में  क्या  किया
 ?  मेरा  उत्तर  है

 जी  ati प्रदान  मंत्रा  जवाहरलाल

 कुछ  नहीं
 ।

 )  तथा  नकद  धन  के  रूप  में

 कोई  सहायता  नहीं  दी  किन्तु  सन  "०  (7)  लगभग  १२  हजार  ।

 में  लगभग  १६,११५.४  रपये  की  औषधि
 लगभग  तीस  लाख  ॥

 संभरण  उपहार  स्वरूप  तथा  थाइलेंड  से
 मानस  नंदी  परियोजना

 कोरिया  को  चावल  लाने  के  लिये  ४  लाख

 जट  के  बोरे  दिये गये  थे

 *
 १२६६.  ह  बर्द  क्या

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें :
 तथा  जी  हां  ।  सहायता

 देने  के  लिये  सरकार  को  कई  बार  पहुंच  की
 आसाम  में  मानस  नदी

 गई  किन्तु  अपनी  बहुत  सी  आर्थिक  योजना  के  का  फल  क्या  हुआ  है  ;

 कौर
 ओं  को  ध्यान  में  रखते  हए  संयुक्त  राष्ट  कोरिया

 पुननिर्माण  अभिकरण  को  कोई  अधिक  अब  तक  उस  परियोजना  के

 परिमाप  के  लिये  व्यय  की  गई  राशि  और  उसके यता  देने  में  समर्थ  नहीं  हो  संके  हैं  ।

 निर्माण  की  कूल  लागत  क्या  होगी  ?

 सरकारी  इमारतों  लिए  बिजली  को

 रोहानी  सिंचाई  तथा  वियत  sada  हाथी  )
 :

 कया  परिमाप  अभी  पूर्ण  नहीं  हुए  हैं  । *  १२५१.  शी  एस०  एन०  दास

 गह  व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह  ख
 जुलाई  १९५३  के  अन्त  तक

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :---
 ३४,८००  ७  व्यय  किये गये  हैं  ।.

 क्या  सभी  श्रेणी  की  सरकारी  योजना  के  निर्माण  की  oma  का  अनुमान
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 अनुसंधानों  के  पूर्ण  हो  जाने  और  आवश्यक  काच को  चादर

 नमनों  तथा  प्राक्कलन  के |  तैयार  ह हो  जाने के  मैप  91
 हू  ९१४०  को  एच०  ए+०  मकर्जी

 बाद  ही  लगाया  जा  सकता  m  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने

 की  करेंग े:
 गोदामों  बाद  का  चिंत्रीकरण

 PQV9-¥E  से  भारत  में  काच

 ने  १  Ry  रही  रय रास व्या  क्या
 की  चादरों  का  उत्पादन  ;

 सुचना  प्रतारग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  हाल  में  गोदावरी  में  आई  बाढ़  तथा  )  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 उस  बाढ  से  फसलों और  अन्य  सम्पत्ति  गी  १९५२  की  उत्पादन-सांख्यकी ਂ
 ''

 को  जो  भारी  क्षति  पहुंची  क्या  में  बात  समाचार के  अनसार  समस्त  उत्पादन

 को  चार  महीनों  तक  रोके  रखने  के  कारण समाचार  अथवा  भारत  की

 डाक्यमंटरी  फिल्मों  में  उनके  चित्र  बनाये  आर

 गये  Ee?  (7)  १९४७-४८  से  आयात  की

 गई
 काच  की  चादरों  का  परिमाण  एंव  मलय ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्रा

 भारतीय  समाचार
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  टी०

 समीक्षा  २५५  जिसका  प्रदर्शन  ४  सितम्बर  टी  ०
 कृष्णमाचारी  और

 विवरण  पत्र  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  ६,  अनुमन्य  संख्या  २०]
 बेकारी

 काच  की  चादरों  का  सदस्य

 २६९  थ्रो  विशाल  राव  होने  से  कारखानों  द्वारा  उत्पादनਂ  स्थगित

 क्या  योजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कर  दिया  गया  था

 कि  क्या  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  योजना  आयोग
 भारतीय  सावन  प्रसाधन  सामग्री

 को  अनिच्छापरर्वंक  बेकारी  के  सहायता
 निर्माताश्रों  की  संस्था

 देने  के  जो  प्रस्ताव भेजे  गये  उनकी

 क्या
 का  काम  समाप्त  हो  गया  है

 ?  ६४२  को  एन०  बी०  चौक

 तो  उस rey  fara-t_
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 यदि  ऐसा  है  Th  ई  TAT
 कृपा  करेंग

 frat  क्या  है
 क्या  भारतीय  सावन  और

 क्या  सरकार  उन  प्रस्तावों  की  प्रसाधन  सामग्री  निर्माताओं  की  संस्था  के  इस

 एक

 प्रति  सदन  पटल  पर

 रखने

 का  विचार
 प्रचार  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित

 करती =  हुआ  है  कि  विदेशी  हितों  की  अतुल्य

 स्पर्द्धा  के  विरुद्ध  उन्हें  अपने  आस्तित्व  के  लिये
 सिचाई  तथा  विद्युत  उसको  हाथो  सघन  करना  पड़  रहा  है  और

 (7)  मंत्रालय  योजना

 आयोग  तथा  भारत  सरकार  के  अन्य  सम्बन्धित  यदि यह  ठीक  हैं  तो  स्वदेशी  साबुन

 के  सारे  उन प्रस्तावों पर  अभी  तक  गैंग के  हितों के  संरक्षण  के  लिय  सरकार

 चार  कर  रहा  ह  ॥  ने  कया  कार्यवाही की  है
 ?
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  टो०  छोटी  छोटी  कोयला  खानों  को  भी  टेंडर  देनें

 टो०  :  श्रीमान  ।
 का  अवसर  देने  के  लिये  उन्हें तीन  खानों  तक

 एक  समूह  बना  लेने  की  कट  दी  गई  थी  और जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने

 संस्था  के  कार्य  कोर  ही  कहा  स्पष्ट  इन  समूहों  में  सम्मिलित  खानों  की  क्षमता

 है  कि  सरकार  इस  विषय  में  कुछ  नहीं  कर
 और  निष्पादन  देखकर  ही  कोयले  की  राशि

 सकती  |  निर्धारित की  गई  थी  ।

 सिंदरी  से  २०  मील  के  घेरे
 में

 सिदरी  उर्वरक  कार खान  द्वारा  खरोदा

 गया  कोयला  सत्रह  समूहों के  रूप  में  ३७  कोयला  खानों

 ६४३.  को  नागेश्वर  प्रसार  तिन्हा  :

 द्वारा  संभरण  किया
 जा

 रहा है  ।

 \  शिरि दिह  में  भारत  सरकार  की  रल
 )  क्या  उत्पादन  मंत्री  सिंदरी  उर्वरक

 कोयला  खान
 कारखाने  are  2A4 BZ, 234R  में  और  जुलाई

 १९५३  तक  खरीदे  गये  कोयले  का  परिमाण  EvY  को  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की
 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  ?

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  हं  कि  रेल  जांच उक्त  वर्षों  में  किन  किन  श्रेणियों

 समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  खगड़िया
 का  कोयला  खरीदा  गया  है  ?

 परत  सहित  गिरिदिह  में  भारत  सरकार  की

 हर  एक  प्रकार  के  कोयले  के

 fea  प्रति  टन  कितनी  कीमत  दी  गई  है  ?
 रेल  कोयला  खानों  के  सीरामपुर  और  करार

 बाड़ी  समूहों  की  कतिपय  परतों  की  खुदाई
 क्या  सिंदरी  उर्वरक  कारखाने

 प्रतिमाह  ६,०००  टन  तक  की  सीमा  तक  की

 की  स्वयं  अपनी  कोयला  खाने  हैं
 ?

 जाय  ताकि  स्थानीय  बिक्री  और  श्रम  सम्बन्धी

 कोयला  खरीदने  की  क्या  पद्धति
 घरेलू  कार्यों  के  लिये  तृतीय  श्रेणी  व  कोयले

 है  और  क्या  टंडंसे  आमंत्रित  किये  जाते  हें
 ?  का  उपयोग  कियां  जा  सके  ?

 कोयले  की  पूति  किस  खान  द्वारा  यदि  यह  ठीक  हँ  तो  क्या  सरकार

 की  जा
 रही  है

 ?  ने  उक्त  सिफारिशें  स्वीकृत  करली  हें  ?

 उत्पादन  मंत्री  Ho  सी  ०  :  क्या  उक्त  काय  के  अनुपालनायथं

 aq  ऊपर्बेणित  विभागों  में  खानों  को  काटने  का
 (i)  WL...  «८०,४१०

 १९५२  Yoo  od  काय  आरम्भ  हो  गया हे  ?

 टन  क्या यह  सच  है  कि  वितरण ५३  तक  १९८,३७७

 द्वितीय  श्रेणी
 कर्त्ताओं  द्वारा  प्रस्तुत  किस्म  के  तीन  हजार

 टन  कोयले  को  प्रति  माह  उसी  स्थान  में  बेच
 कोयला  खान  नियन्त्रण  आदेश

 दिय  जाने  की  योजना हूँ  ?
 के  अनुसार  १२  रु०  १५  Ato  प्रति  टन

 नहीं  उत्पादन  मंत्री  के ०  सो ०  :

 १२  महीनों  के  कोयला  संभरण  किन्तु  उक्त  सिफारिशें  केवल

 खनडिया  परत  के  सम्बन्ध  म  ही  रखी  गई  थीं  । के  लिये  iwarfefefaa  द्वारा  नियोजित

 कोयला  खानों  से  अक्तूबर  १९५२  में  Ge  खनडिया परत  के  संचालन

 माण  विषयक  हरी  आमंत्रित  किये  गये  थे
 ।  की  टेक्नीकल

 सम्भावनाओं
 की  पुनः  जांच

 ह
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 करने  पर  खान  की  अपेक्षा  ढाल  से  कोबला  नई  खान  में  संशोधित  दर  पर  काम  करने  के

 निकालने  का  निर्णय  किया  गया  था  ।  लिये  गिरिडीह  कोयला  खानों  से

 पु वंक  आने  वाले  अतिरिक्त  मजदूरों  को
 ढाल  से  हर  महीने  ३,०००  टन

 काम  पर  बुलाने  के  लिये  सूचनाएं  लगाई  गई
 कोयला  प्राप्त  किया  जा  रहा  हूं  और  निकट

 थीं  |  केवल  पचास  ब्यक्ति  स्वेच्छा  से  आये
 भविष्य  में  इस  मात्रा  के  €,9 00  टन  प्रति

 महीने  तक  बढ़ने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।
 और  उन  की  नियुक्ति  के  लिये  रेल  as  के

 मुख्य  खदान  इंजीनियर  की  औपचारिक

 हां  ।  सरकारी  मांग  की
 स्वीकृति  २२  अगस्त  .१९५३  को  दे  दी  गई

 हो  जाने  के  cea  सरकार  जितनी  भी
 थी  ।  नई  खान  का  कार्य  बजाय  ही  आरम्भ

 सम्भव  हो  सके  उतनी  मात्रा  के  लिये  स्थानीय
 किये  जाने  की  आशा  है  ।

 बाजार
 goa

 का  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।

 स्वेच्छा पु वंक  काम  पर  आने  वाले

 गिरिदिह  कोयला  खानें  उक्त  पचास  व्यक्तियों  को  शिष्य  ही  नियोजित

 RY.  थ्रो  नापे वर  प्रवाद  सिन्हा  कर  fear  जायगा  तथा  खान  का  विकास

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  होत  पर  और  अधिक  व्यक्तियों  को

 कृपा  करेंगे  कि  गिरिडीह  कोयला-खानों  में  जायगा ॥

 करहर  बाड़ी  विभाग  की  जतकुद्दी  पहाड़ियों
 गिरिदिह  कोयला  खानों में  भारतोय

 में  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  ?

 इंस्टीट्यूट
 यदि  यह  ठोक  हू  तो  ard  कब

 ६४६.  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा
 आरम्भ  हुआ  था  और  उसकी  क्या  प्रगति  है  ?

 (a)  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 यदि  काय  आरम्भ  नहों  हुआ  तो
 करेंगे  कि  क्या  सरकारी  कोयला  खानों

 उस  में  विलम्भ  होने  का  क्या  कारण  है  ?
 गिरिदिह  समूह  में  बुनियादी  पर  भारतीय

 गिरिडीह  कोयला  खानों  के  कितने
 इंस्टीट्यूट  कही  जाने  वाली  एंक  संस्था  थी  ?

 अतिरिक्त  मजदूरों  को  नवीन  क्यो  में  लगाये
 उक्त  संस्था  का  निर्माण  कब

 जाने  की  संभावना  है  ?
 किया  गया  था  ?

 उत्पादन  मंत्रों  के०  Alo  कया  उक्त  संस्था  में

 श्रोता भवन  और  कर्मचारियों  के।शारीरिक करार  बाड़ी  विभाग  में  जनकुटी  क्षेत्र

 तथा  सांस्कृतिक  मनोरंजन  के  लिये  अन्य की  भादुआ  परत  में  अभी  कार्य  आरम्भ  नहीं

 हुआ हैं  ।  सुविधाओं  को  व्यवस्था  थी  ?

 प्रदान  पैदा  नहीं  होता  है  ।  क्या  सरकार  ने  संस्था  का

 उचित  संधारण  करने  के  लिये  कोई  सहायता
 देर  होने  का  कारण  यह  है  कि  नई

 खदान  को  दर  केन्द्रीय  बोले  प्रसाद  के

 सार  मंहगाई  भत्त  सहित  Yo  षिट  के  प्रति  यदि  यह  सही  हूं  तो  विधिक  निधि

 कितनी  प्रदान  की  गई  थी  ? टब  के
 लिये  १  रु०  €  पाई  हैं  जब  कि  गिरिडीह

 कोयला  खान  में  इतनी  ही  क्षमता  वाले  प्रति  क्या  संस्था  का  उपयोग

 टब  के  लिये १  रु०  इस  का  कारण  चोरियों  द्वारा  अभी  भी  किया  जाता  हैं  और

 पुरानी  खानों  में  काम  की  दुघ  अवस्थाएं  क्या  जिस  कार्य  के  लिये  वह  बनाई
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 गई  थी  अ rat  निर्वाह  किया  जा  रहा
 a

 से  उत्तर  प्राप्त  हुआ  हे  कि  सरदार  नगर

 ह  ?
 विस्थापित  व्यक्तियों  की  विपत्तियां

 हीन  |  वास्तविक  समस्या  किस्तों  के यदि  नहों  तो  उसका  आजकल

 कसे  और  किसलिये  उपयोग  किया  जा  रहा  भुगतान की  है  जो  कि  १९५१  मं  मकान  देन

 ह  और  ऐसा  कब  से  हो  रहा  है
 ?  वालों  के  परामशं  से  की  गई  थी  और  जिसकी

 क्या  सरकार  द्वारा  अभी  भी
 बकाया  राशि  ९.७  लाख  तक  पहुंच  चुकी  हूं  ।

 सहायता  दी  जाती  है  ।
 वर्तमान  आंदोलन  पिछली  राशि  की  ओर  से

 ध्यान  हटाने  के  लिय  हो  उठाया गया  हूं  अन्यथा

 उत्पादन  मंत्रा  (Mi  के०  सा
 सरदार  नगर  के  विस्थापितों  को  समस्त

 हां
 ।

 सम्भव  पुनवासी  सुविधाएं  दो  गई  हें  |

 लगभग  PERZ  में  ।  अपहत  स्त्रियां

 |
 क्या  प्रधान Eve.  रघुनाथ  faz

 हों  ।  जब  तक  कि  farfefeg  यह  बतलाने  की  कृपा  करा

 कोपल  खानें  राज्य  रेलों  द्वारा  नहों  ली
 आज  aa  कितनी  अपह्त  स्त्रियां

 संस्था  के  संधारण  के  जिये  ईस्ट  इंडिया  रेलवे
 भारत  से  पाकिस्तान  वापस  की  गयीं  और

 कर्मचारी  कल्याण  निधि  की  अ  से  वर्षीय
 कितनी  पाकिस्तान  ये  वापस  आईं  ;

 अन  दान  दिया  था  ।
 पाकिस्तान  को  भेजी  गई  कितनी

 प्रश्न  पदा  नहों  होता  ह  ।
 स्त्रियां  अपहरण  के  समय  अविवाहित  थीं  और

 श्रोता भवन  के  अतिरिक्त  सम्पूर्ण
 भेजने

 के  समय  विवाहित  थो ं;
 संस्था क क  उपयोग  कर्मचारियों  द्वारा  अभी

 इस  प्रकार  की  कितनी  स्त्रियों
 भी  किया  जाता  हैं  ।

 के  अपहरना  के  बाद  बच्चे  हो  चके  थे  ;  और

 श्रोता भवन  का  उपयोग  सन्‌  १९४४
 “  १९४७  और  १९५३  के

 से  कोयला  खान  की  अनाज  की  मकान  के  रूप
 बीच  इस  प्रकार  उत्पन्न  हुए a बच्चे  अपनी

 म॑  हो  रहा  है  ।
 वार्ताओं  के  साथर  पाकिस्तान  भेज  दिये  गये

 के  उत्तर  को  दृष्टिगत  या  भारत  में  अपने  पिताओं  के  पास  छोड

 करते  हुए  प्रस्तुत  प्रशन  उत्पन्न  नहों  होता  है  |  दिये  गय  ?

 प्रधान  मंत्रो  जवाहरलाल  नेहर ू)
 सरदार नगर  बस्ती

 ३१  १९५३  तक  MC, F4G  अपहत
 फि ७,  एच  एन०  सकती  :  क्या

 व्यक्तियों  को  पाकिस्तान  भेजा  जा  चाहे  |

 पुनर्विवाह  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  उसी  काल  में  CELE  व्यक्तियों  को
 कि  अहमदाबाद  के  निकट  सरदार  नगर  बस्ती

 पकिस्तान  ने  भारत  भेजा  है  ।
 के  घरों  में  रहन  बाले  १२००  विस्थापितों  तथा  (1).  अलग  अलग  रूप  से
 द्वारा  कुछ  समय  पूर्व  अपने

 कटों
 के  सम्बन्ध  अकड़  महा  रख  गय

 मे ंभेज  गये  प्रत्यावेदन  क ेविषय  में  सरकार

 अपहत  व्यक्ति  तथा
 ने  कुछ  कारवानों  की  ह

 ?

 लौटाना  )  अधिनियम  9ewe  के  समय  समय

 पुर्वा  सत्र  ।  पौं  7)  प्रत्यावेदन  पर  संशोधित  रूप  के  अंतगर्त  व्यक्ति

 बम्ब  सरकार  को  भेज  दिया  गया  था  जहां  की  परिभाषा  में  वह  बालक  भी  शामिल
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 @  जिसे  किसी  अपहत  स्त्री  ने  अपने  अपहरण  जाता  यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 परीक्षण  किये  गये  हें
 ?

 काल  में  जन्म  दिया  हो  ।  माता  को  उस  चालक

 के  सम्हलने  का  प्रथम  अधिकार  दिया  जाता

 परन्तु  यदि  वह  बच्चे  को  छोड़  जाती  हैं  तो
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रों  टो ०

 उसे  भारत  म  रहने  वाले  पिता  को  लौटाया
 ato  )  :  भारत

 में  १९५१,

 जाता  है  और  यदि  उसे  कोई  भी  न  ले  तो  उसे
 १९५२  तथा  2343.0  से  जून  TH)

 H  तारकोल  को  निम्नलिखित  मात्रा
 बालक  राष्ट्रीय  इलाहाबाद  में

 सरकारी
 तयार  किया  गया  था

 खच  पर  पाला  जाता है  |

 वर्ष  मात्रा  में  ) ater  के  लिय  सामूहिक  बिकाऊ  गुट

 ६४९,  श्र  राजगोपाल  WT  १९५१  Ro  99

 १९५२  VR SRE क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंग  कि  आन्ध्र  राज्य  के  लिये  नियत  किए  १९५३  WR, ER?

 गए  सामूहिक  विकास  गुटों  की  संख्या  कितनी  एक  विवरण  संलग्न  किया  जाता

 है  जिसमें  उन  फैक्टरियों  के  नामों  तथा  स्थिति

 का  वर्णन है  जिन  में  तारकोल  तैयार  किया इन  गुटों  के  चुनाव  तथा  स्थिति

 को  कैसे  निश्चित  किया  जायगा  ?  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध

 संख्या  २१] सिचाई  तथा  विद्युत  उप मंत्रो

 दो  ॥  कुछ  नहीं  ।

 चुनाव  तथा  स्थिति  को  नई  प्रश्न  नहीं  उठता हैं
 ।

 Arey]  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  के  नहीं  ,  तारकोल  कृत्रिम

 आधार  पर  निश्चित  किया  जायगा  ।  तरीकों  से  बनने  वाली  वस्तु  नही ंहैं  इसे

 कोयले के  कार्बाइनाइज्ेशन  के  समय  उपोत्पाद
 तारकोल

 के  रूप  में  प्राप्त  किया  जाता  हैँ  ।

 ६५०.  को  जांगड़े  :  क्या  बोरिया  तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  फालतू  वस्तुओं  का  उत्सर्जन

 भारत  में
 कितना

 तारकोल  तैयार  RRR  है  जांगड़े  :  क्या

 किया  जाता  हं  ह  व्यवस्था  तथा  रद  मंत्री  यह  बतलाने  की

 में यह  किन  स्थानों
 त

 यार  किया  कृपा  करेंग े:

 जाता  है  ;  कित  कित  भिन्न  वस्तुओं  को

 भारत  सरकार ने  १  00 9 SAD?  cok  युद्ध  की  उत्सजंन  में  सम्मिलित  किया  गया

 =
 =

 और  @2AKR  में  कितना  तारकोल  आयात  fed  !

 )  इन  वस्तुओं  के  विक्रय  से  क्रमशः

 १९४७  से  १९५२  तक  कितनी  ube  प्राप्त
 यह  किन  किन  देश  से  आयात  किया

 और  इसका  क्या  मूल्य  दिया  और  हुई

 (  i) mm
 )  क्या  भारत  के  कारखानों  में  संघ  TAT  विभिनन  राज्य  सरक रों

 तारकोल  कदम  तरीकों  से  तैयार  ने  कितन  की  वस्तुयें  ;
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 क्या  यह  सत्य
 ह

 कि  उत्सजंन  की  एक एक  ऐसा  मामला  ध्यान  में  आया

 वस्तुओं  के  इतने  बड  बड  त्र  नीलाम  किये  ध  saat  एं  हो  गहनों  सम्बन्धित

 गय  कि  सामान्य  जन  नहीं  खरीद  सकते  थे  अधिकारी  की  पूछ  ताछ  के  बाद  छंटनी  कर

 और  केवल  कुछ  धमनियों  ने  ही  उन्हें  खरीदा  दी  गई  थी  ।

 (=)  क्या  यह  सत्य  ह  कि  य  वस्तुएं  AIR  पालन

 उनके  बाजार  भाव  के  आठवें  या  aaa  हिस्से
 ६५२-  को  हेडा  :  क्या  योजना  मंत्री

 से  भी  कम  मूल्यों  में  नीलाम  की  गयी  थीं
 यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 नौ

 सामूहिक  विकास  के  कितने

 क्या  किन्हीं  सम्बद्ध  पदाधिकारियों  केन्द्रों  में  बाहद  की  मक्खी  के  पालने  के  कुटीर

 पर  बोली  देन  वालों  के  साथ  मिल  कर  जान  sari  का  चलाया  जा  रहा  ह  ;

 बुझ कर
 कभ  मूल्य  पर  वस्तुओं  को  बेचन के  राज्य  वार  नाम  क्या  |

 लिये  भ्रष्टाचार  और  घूसखोरी  का  आरोप

 इन  केन्द्रों  की  सफलता  कया
 लगाया  गया हैं

 ?
 =

 |  तथा ्

 निर्माण  गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  क्या  सरकार ने  दा हद  की  मक्खी
 can  fag) :

 )
 एक  विवरण  के  छत्तों  को  प्राप्त  करन  के  इच्छा  व्यक्तियों

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता ह

 ू
 जिसमे  युद्ध  को  इनके  प्रदाय  के  पर्याप्त  प्रबन्ध  कर  cat

 ह उत्सर्जन  की  वस्तुओं  की  विभिन्न  बड़ी  बड़ी
 ह

 ?

 strat  का  वर्णन  ह  ।  |  परिशिष्ट
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  (att

 ६,  अनबन  संख्या  २२]
 हाथा )  )  रा  सरकारों

 १९४७-५२  काल  संम्बन्धी  विक्रय

 के
 अंतिम  आंकड़ों  की  गणना  हो  रही  हैं  ।

 से  सूचना  मांगी  गई  हू  तथा  मिलन  पर  उसे

 सदन  पटल  पर  रखा  जायगा  |

 (7)  करोड़  रुपये
 |

 अतिरिक्त  वस्तुओं  के  उत्सर्जन
 सुपारी

 था  विक्रय  के  लिय  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  मात्रा  ६५३.  डा०  एम०  एस०  दास  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की को  वस्तुओं  के  प्रकार  तथा  तत्सम्बन्धी  अन्य

 परिस्थितियों  को  दृष्टि में
 रखते  हुए  निश्चित  कृपा  करेंगे  कि

 किया  जाता  है  ।  मुख्य  रूप  से  विचारनीय  भारत  के  प्रत्येक पत्तन  पर  सारे

 बात  यह  हू  कि  अधिक  से  अधिक  दाम  मिलें  भारत  में  आयात  की  गई  सुपारी  की  कु

 नीलाम  द्वारा  विक्रय  को  छोटी  छोटी  ढेरियाँ  मात्रा  के  कितन  प्रतिशत  भाग  का  आयात

 तक  सीमित  रखा  जाता  ह  तथा  उनके  बारे  किया  जाता  2  ;

 में  रक्षित  मूल्य  को  पहले  से  ही  निश्चित  कर  कलकत्ता  पत्तन  पर  चालू  अवधि

 दिया  जता ह  ।
 में  पिछली  तीन  अवधियों  की  तुलना  में  आयात

 (=)  सरकार  की  यह द  घोषित  नीति  का  प्रतिशत  आंकड़ा  क्या  है  ;  तथा

 हैं  कि  जब  अतिरिक्त  वस्तुओं  को  जनता  चालू  अवधि में  सुपारी  के  आयात

 को  बेचा  जाय  तो  अधिक  तम  दाम  वसूल  किये  के  लिये  कुल  कितनी  फर्मों  को  लाइसेंस

 खाये ं।  दिए गए  हे



 लिप बत  उत्तर
 RQPRes  १४  सीनियर  १९५३  लिखित  उत्तर  २३६४

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  टी०
 (=)

 क्या  इस  पत्रिका  के  हिन्दी

 ठी०  संस्करण  को  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किया
 ~

 जायगा  ॉ
 १९५३

 a
 तो  इसका  मलय में  कुल  आयात  को  यदि  ऐसा

 प्रति  शत  मूल्य
 |

 कितना रखा  गया  है  ;

 कलकत्ता  COR
 क्या  हिन्दी  संस्करण को  तैयार

 ३०
 करने  के  लिये  किन्हीं  अतिरिक्त  कर्मचारियों

 २१२
 को  नियुक्त किया  गया  है  ;

 कलकत्ता  पत्तन  पर  आया
 यदि  ऐसा  है  तो  हिन्दी  संस्करण

 मूल्य  का  कुल  पर  तथा  इसके  प्रदान  सम्बन्धी  स्थापना

 मूल्य  से  fax
 पर  कितना  खरच  आता  है

 ?

 KRY
 वाणिज्य  तथा

 उद्योग  दी ० १९५१

 १९५२  ko
 do

 कृष्णमाचारी  )  :  ()  -, 2%, 300  |

 Yi9°9 जलाई-दिसम्बर  १९५२
 इस  पत्रिका  को  चन्दा  दे  कर

 १९५३  COR  खरीदने वालों  की  संख्या  ७००  है  ।  शेष  की

 १४७०  १९५३  का  प्रतियों को  भारत  के  विभिन्न  व्यापार

 मंडलों  तथा  भारत  संसद  के  सदस्यों और
 गिल )

 विदेशी  मंडियों  में  विदेश  स्थित  भारत
 १९५३  काल

 सरकार के  व्यापार

 के  सम्बन्ध में  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  ह  ।
 प्रतिनिधियों  ढ

 बाटा  जाता  x
 @  |

 नल  आफ  इन्डस्ट्री  एन्ड  ट्रेड
 रुपय

 छपाई  १५,०००
 uy  को  एस०  Alo  सामन्त

 पत्रिका  समेत प्रकाशन  १५,०००
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 ड्  ३०,०००

 प्रत्येक  मास  ‘ote  आफ़
 इन्डस्ट्री

 एन्ड  ट्रेड
 विज्ञापनों  से  3,000 तथा  व्यापार

 की  प्रतियों  को  छापा  जाता  हैँ  तथा  चन्दे  वालों  से  Cy  00

 प्रकाशित  किया  जाता  है  ।

 कल
 उनमें  से  कितनी  प्रतियों  को

 22,90
 वि re  ee

 मुफ़्त  बांटा  जाता  है  तथा  कितनी  संख्या  को

 बचा  जाता  है  ;
 ot  a

 छापने  तथा  प्रकाशन  पर  लागत
 चन्दा  ६  रुपये  प्रति  वर्ष  |

 एक  प्रति ८  आने  ॥ कितनी  आती  है  ;

 जी  aft पत्रिका को  विज्ञापनों  तथा  विक्रय

 से  कितनी  राशि  प्राप्त  होती  है  ;  २४,०००  रु०  के  लगभग  |

 422  P.S.D
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 सामदाधिक  परियोजनाओं  और  विकास  सेंधा  नमक

 खड़

 ६५६.  श्री  राम  दाव  :  उत्पादन  मंत्री

 ६५५.  थ्रो एस  Alo  सामन्त  :  योजना  यह  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हूं

 आज  तक  कितनी  सामुदायिक  जिन  में  सेंधा  नमक  की  खानें  हैं  ;

 प्रयोजनों  और  विकास  ae  शरू  किये
 इस  समय  किन  किन  खानों  में

 हूं  और  उनके  नाम  क्या  हें  ;
 काम  किया  जा  रहा  :  तथा

 )  कितने  निकट  भविष्य  में  द

 fara
 (i)  वार्षिक  उत्पादन  क्या

 x
 है  ?

 क्या  इन  संस्थाओं  को  चलाने
 ~  पादन  मंत्रों  के

 ०.  स०
 के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  व्यक्तियों  को

 प्रभावित  किया  गया  है  ;  तथा  सेंधा  नमक  निक्षेप  जिला  मंडी

 ल
 प्रदेश  में  पाये  जाते  हैं

 इन  के  लिये  आज  तक

 पश्चिमी  बंगाल  के  राज्य  को  कितना  रुपया
 a  इस  समय  गुमा  और  ग  की

 feat  गया
 प्  ?

 बानों म  काम  हो  रहा

 सिचाई  तथा  उप मंत्रो  वार्षिक  उत्पादन  १  लाख

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  मन  से  कुछ
 arftras

 है  ||

 क जता  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध

 या
 लेखन

 २.  अक्तूबर  8342.0 ३
 त् y  G&

 GRY.  ait  के०  eto
 सोनिया

 :
 विकास  खंड  |

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्रो
 यह

 जो  परियोजनाओं  और  विकास  बतलाने  की  कपा  करेंगे  fi  १९५२-५३  में

 खंड  शरू  हो  चुके  उन  पर  प्रशिक्षित व्यक्ति  लेखन-साधन प्रयोजनों  लिये  भारत

 काम  कर  रहे  कुछ  प्रशिक्षण  ले  रहे  हैं  (२)  विदेशों  में  कुछ  कितने  मूल्य  का

 और  अन्य  व्यक्तियों  को  २  १९५३  कागज़  तथा  अन्य  लेखन  सामग्री  खरीदी

 से  रु  किये  जाने  वालें  खंडों  में  काम  करने  गई  ?

 लिये  प्रा  शिक्षित  किया  .  जायेगा  ।

 विदेशों  मे ंमें  खरीदी  गई  मुख्य
 320,903  लाख  रुपय

 चीजें क्या
 आठ  खंडों के  fou  शुरू  हो  चुके

 उन  तीन  खंडों  के  सम्बन्ध  जो  दे  इन  वस्तुओं का  मूल्य  १९५१-५२

 १९५३  से  हाथ  में  लिये  जायेंगे आये  व्ययक  में  खरीदी  गई  के  मूल्य  की  तुलना
 a

 प्रा कं कलन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  में  कैसा है  ?



 २३३७  लिखित  उत्तर  १४  सितम्बर  2843.0  लिखित  उत्तर  २३६८

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्रो  वीं चन  का  तथा  अन्य

 विषयों  प्रकार  के  नकी  खींचने  को सरदार

 १९५२-५३  में  कुल  लगभग
 arar,  जिल्द  साजी  का  सामान  और

 वस्तुयें  जो  भारत  में  तेयार  नहीं  की  जातीं
 +

 निम्न था  ——_o

 रुपये  १९५१-५२  में  व्यय  निम्न  था

 रुपये

 (8)
 कागज

 &,00,00,000  ¥ko,00,09¢ (१)
 कागज़ अन्य  सामग्री  V9,  0,000

 अन्य  सामग्री  ३७,२५,०००

 र,५०,००० (2)  कागज़  ६२,०००  (२)  कागज़

 अन्य  सामग्री  ११,८  १,०००  अन्य  सामग्री  ८  2,000

 |
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 say
 S  » eer  ध नि
 yy  चि»

 मन  ५५३१/ प्र  SNY
 4¢  द्रव

 द  BONN  #
 थ

 ah ८
 4.0  सोमवार

 |
 सर्प  ३१  ५००७६  १४  १९५३

 मर  ह न्  शि  ह

 hirer

 cate  sa  ter 1st  Lok  Sabha

 लोक  सभा

 चौथा  प्

 शासकीय  वृत्तान्त

 ८
 में  संख्या  ३१  से  संख्या  ३५  तक

 ——  eee

 भाग  और  उत्तर  से
 पाक  काय  वाही

 सदन  ्
 गये

 el

 नयोग  लेखा  (STH  व  तथा  लेखा
 परीक्षा

 भाग  २३०१]

 च  उद्योग  तथा  प्लाईवुड  और  चाय  के
 डिब्बे  उद्योग

 पर  संरक्षण  जारी  रखने  के  संबंधित  प्रभुत्व
 आयो ग  ८  रिपोर्ट  पीठ  भाग  २३०१-२३०  ३]

 मति

 ्  भारतीय  विज्ञान  संस्था  परिषद्‌
 क  भाग  २३०३]

 ATT  x  शुल्क  संशोधन  )  विधेयक--पुरःस्थापित  २३०३-२३०४]

 सम्पदा द wT aTeR |
 विधेयक--संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का Treat छ  भाग

 असमाप्त  पृष्ठ  भाग  RRoW-VVRY]

 न
 पालन  नई  दिल्‍ली  ।
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 संसदीय
 वाद

 विवाद

 ह  भाग  eet  थर  उत्तर  से  कार्यवाही  )

 शासकीय

 ee  ee +

 २३०१  २३०२

 ५४६  दवी

 बिर्र wt  १९४५१  की  १६  की
 सोमवार  १४  १९५३

 (२)
 के  श्रन्तगेत  निम्नलिखित  पत्रों

 सदन  की  बठक  सवा  राठ  बजे  समवेत  हुई
 की  एक  एक  प्रति  सदनਂ  पटलਂ  पर  रख

 देता
 वि  PE  अद्य

 हैं
 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर

 आसीन  (१)  पेच  उद्योग  पर  संरक्षण  जारी  रखने

 ee  ees  दा  से  सम्बन्धित  प्रफुल्ल  तरा योग  की  '१९€४५३  की

 प्रीत  site  उत्तर  रिपोर्टे  ।

 भाग  १)  (२)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 का  संकल्प  नम्बर  ३४(१)--टी०  adto/¥2

 दिनांक  22  WNT,  2eY3  |
 ९-२०  स०  पर

 (३)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  कीਂ
 सदन  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 अ्रधिसूचना  नम्बर  ३५  बी०/५३

 विनियोग  लेखा  व  तथा  लेखा  दिनांक  २२  WET,  PUR  |

 परोक्ष  रिपोर्ट  (४)  (१)  से  ले
 कर  (३)  तक  में

 a

 उल्लिखित  पत्रों  की  प्रतियां  निश्चित  समय
 faa  मंत्री  ato  डी०  :

 के  सदन  पटल  पर  क्यों  न  रखीਂ जा
 में  संविधान  के  areas  Xe  (2)  के

 यह  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  ।
 अन्तर्गत  विनियोग  लेखा  व

 में  रखा  दिया  गया  ।  देखिये
 PEYo-¥ 2,  तथा  लेखा  परीक्षा  2EUR

 नम्बर ४.  आर०  १०३  (३) | की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रख  देता  हूं  ।

 में  रख  दी  गई  देखिये  संख्या  ४.  (५)  प्लाईवुड  तथा  चाय  डिब्बे  बनाने

 प्रो०  १  (¥¢)]
 |

 के  उद्योग  पर
 संरक्षण  अ्रथवा  सहायता  जारी

 रखने  के  सम्बन्ध  मं  प्रफुल्ल  आयोग  की

 रिपोर्टे  । पंच  उद्योग  तथा  प्लाईवुड और  चाय  के

 डिब्बे बनाने  के  उद्योग  पर  संरक्षण  चारों  (६)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  संकल्प

 रखने सें  सम्बन्धित  प्रफुल्ल  आयोग  की  नम्बर  Qs  बी०/५३  दिनांक

 रिपोर्ट  yx  ग्न  १९५३

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  (७)  (५)  तथा  (६)  में  उल्लिखित

 पत्रों  की  प्रतियां  निश्चित  समय  के  mer टी ०
 »  में  प्रफुल्ल  आयोग

 421  PSD



 २३०३  भारतीय  प्रफुल्ल
 १४  सितम्बर  १९५३  संपदा  शुल्क  विधेयक  २३०४

 विधेयक

 [  श्र  ato  टी०  कृष्णमाचारी  |

 सदन  पटल  पर  कयों  न  रखी  जा  यह
 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  उक्त  प्रस्ताव

 सदन  के  समक्ष  रखा  गया  तथा  सदन  ने  इसे
 स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  ।

 wa  स्वीकृत  किया  |

 [easton  में  रख  दिया  गया  /  क क देरी  वय
 श्री०  ठी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  में  इस

 नम्बर  ४.  आर०  १३८  (3)  |]
 विधेयक *

 को  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 समिति  निर्वाचन

 भारतीय  विज्ञान  संस्था  परिषद
 सम्पदा  शुल्क  विधेयक---जारी

 श्री  क्क्०  Fo  बसु
 :

 संसद्‌  कायें  श्री  सत्य  नारायण

 खड़  ८0  पर  कल  चर्चा  करते
 सिन्हा  ने  श्री  केशव  देव  मालवीय  की  wi  से

 यह  प्रस्ताव  रखा  fa  सदन  भारतीय  विज्ञान  हुए  कहा  गया  कि  इसका

 (  )
 संस्था  बंगलौर  के  लिये  स्वर्गीय  पंडितਂ

 खंड  (२)  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १८

 के  विरुद्ध  है  ।  में  निवेदन  करना
 लक्ष्मी  कान्त  मेंत्रा  के  स्थान  पर  दोष  काल

 के  लिये  कोई  संदीप  निर्वाचित  करे  ।  चाहता  हूं  कि  इस  खंड  का  उप-खंड  (२)

 किसी  भी  तरह  किसी  व्यक्ति  के  सम्पत्ति

 सदन  ने  यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  |
 अर्जन  अथवा  उसके  विक्रय  के  अधिकार  पर

 3 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  इस  सम्बन्ध  में
 आक्षेप  नहीं  करता  |  वैसे  तो  समवाय

 निम्नलिखित  कहीं  क्रम  निश्चित  किया
 अधिनियम  की  धारा  ३४  के  ETT  संचालक

 ale  को  इस  सम्बन्ध  में  अपना  स्वविवेक
 (१)  नामज़दगी  के  कागज़  मंगलवार

 १५  ae  के  बारह  बजे  दोपहर  प्रयोग  में  लाने  का  अधिकार  दिया  गया  है

 तक  संसद्‌-सूचना  कार्यालय  म  प्राप्त  होंगे  |  कि  वह  किसी  sia  को  हस्तांतरित

 नहीं  भी  कर  सकता  है  ।  इस  उप-खंड  का

 (२)  १६  सितम्बर  के  बारह  बजे

 उद्देश्य  केवल  यह  है  कि  यदि  किसी  wear  का
 दोपहर  तक  उम्मीदवार  अपने  नाम  वापस  लेने

 की  सूचना  दे  सकेंगे  ।
 हस्तांतरण  कम्पनी  की  किताबों  में  दर्जें

 करना  हो  तो  कम्पनी  को  दो  बातों

 (३)  यदि  श्रावस्ती  का  निश्चय  हो  जाना  चाहिये  ।  एक

 १८  सितम्बर  2EXZ  के  साढ़े  दस  यह  कि  हस्तांतरण  सद्भाव पूर्ण  है  तथा

 बजे  से  लेकर  १  बजे  श्द्नि  तक  संसद  भवन  दूसरे  यह  कि  यदि  समवाय  को  इस  बात॑

 के  कमरा  नम्बर  ६२  में  होगा  ।  की  जानकारी  हो  कि  व्यक्ति  के

 नाम  पर  मूल  रूप  से  वह  उसकी

 भारतीय
 प्रफुल्ल  मृत्य  हो  गई  तो  वह  इस  बात  का

 संशोधन  विधेयक  सुनिश्चित  करेगी  कि  उस  विशिष्ट  अंश

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  टी०  पर  सम्पदा  शुल्क  war  गया

 में  भारतीय  इस  उप-खंड  में  यह  नहीं  कहा  गया टी०  कृष्णमाचारी  )

 mace  १९३४  का  भ्र ग्रे तर  है  कि  हस्तांतरण  दर्ज  नहीं  होना  चाहिये  ।

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत  यह  उस  व्यक्ति  के  जिसे  वह

 हस्तांतरित  किया  अधिकारों  पर  कोई
 करने

 की  अनुमति  का  प्रस्ताव  करता

 हूं  ।  झ्ाक्षप  नहीं  करता  है  |  यह  सेवायों  पर
 *

 राष्ट्रपति  की
 ध  क  रिश  के  पश्चात  पुर  स्थापित  किया  गय  |
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 केवल  एक  ate  की  ज़िम्मेदारी  डालता  है  ।  यदि  हम  इस  का  ठीक  faaaa  करेंगे

 समवाय  विशेष  को  इस  बात  को  संतोष  तो  इस  का  मतलब  इस  से  बिल्कुल  भिन्न  होगा  ।

 होना  चाहिये  कि  हस्तांतरण  मूल्यवान  यदि  यह  मूल्यवान  प्रतिफल  के  लिये  होगा

 के  लिये  है  ।  तो  हस्तांतरण मंजूर  होगा  |  यदि  कम्पनी

 के  प्रमुख  भिकारी  को  इस  बात  की  जानकारी
 बताया  गया  है  कि  wa  एक  प्रकार

 हो  कि  मूल  अ्रंदाधारी  की  मृत्यु  हुई  है  तो  वह
 की  वस्तु  है  तथाਂ  यदि  पैसा  करके  उसका

 पूछ  सकता  है  कि  क्या  उसने  कंट्रोलर  से  इस
 हो  जाय  तो  उस  पर  उस  व्यक्ति

 सम्बन्ध  में  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  किया  है  कि

 का  हंक  पूरा  हो  जाता  है  ।  परन्तु  ऐसी
 शुल्क  किया  गया  है  अथवा  वह  इस  से

 बात  नहीं  ।  यहां  कब्ज़ा  प्राप्त  करने  के

 मुक्त है  ।
 अलावा  हस्तांतरण-पत्र  पर  भी  हस्ताक्षर  करने

 होते हूं  |  इसलिये  समवाय  पर  यह  जिम्मेदारी
 हमारे  देश  में  संमवायों  के  wat  की

 में  कोई  बुराई  नहीं  कि  वह  यह  बात
 एक  बड़ी  संख्या  ऐसे  लोगों  के  हाथ  में  है  जोकि

 जान  ले  कि  झा  किस  के  नाम  पर  भारतीय  नहीं  हू  तथा  जो  चिरकाल  तक

 था  तथा  wa  इसे  किस  तरह  से  हस्तांतरित  इस  देश  से  बाहर  रहते  ऐसे  लोगों  की

 करने  का  विचार  है  ।  प्रापक  शून्य  परिसम्पत  पर  यह  शुल्क  लगाना  कठिन  होगा  |

 चरणों  के  सम्बन्ध  में  अ्रवदय  ही  कुछ  कठिनाई  प्रापक  शुन्य  हस्तांतरण  के  कारण  यह  मामला

 इस  प्रश्न  पर  हाल  ही  मं  विचार होगी  ।  are  भी  कठिन  बन  जाता  म॑ं  निवेदन

 गया  |  जहां  तक  मुझे  याद  है  इस  करना  चाहता  हं  ।  कि  ऐसी  सम्पत्तियों  तथा

 विचार  विमर्श  में  कहा  गया  कि  प्रापक  शून्य  परिसम्पत  पर  सम्पदा  शुल्क  वसूल  करने

 हस्तांतरण  प्रणाली  किसीਂ  हद  तक  सीमित  के  लिये  सरकार  को  विद्वेष  रूप  से  प्रयत्न

 जानी  चाहिये  ।  इसलिये  म॑ਂ  महसूस  करना  चाहिये  ।  कम्पनियों  के  अधिकरियों

 करता  हूं  कि  प्रस्थापित  संशोधन  किसी  तरह  को  इस  सम्बन्ध  में  सचेत  रहना  चाहिये  कि

 भी  अनुच्छेद  FEC  के  उपबन्धों  क्यो  कोई  अंशधारी  जीवित  है  अथवा  नहीं  ।

 के  विरुद्ध  नहीं  है  ।
 इसके  लिये  सरकार  को  उचित  उपबन्ध  रखना

 चाहिये  |  यदि  raga  हो  तो  सरकार  को
 उपाध्यक्ष  महोदय  में  माननीय

 इस  उद्देश्य  के  लिये  समवाय  झ्रधघिनियम  में  भी
 सदस्यों  से  अपील  करता  हं  कि  वह  शान्ति  से

 संशोधन  करना  चाहिये  |  में  महसूस  करता
 भाषण  सुनते  रहेंगे  ।  यदि  कोई  माननीय

 जै  oy  हूं  कि  यह  खंड  इसके  वर्तमान  संशोधित  रूप  में
 सदस्य  भाषण  नहीं  सुनना  चाहता  @  aT  वह

 समाकक्ष  में  जाकर  गपशप  करें  अथवा  चाय पान
 रहना  चाहिये  ।  मुझे  तराशा  है  कि  सदन  इसे

 स्वीकृत  करेगा  |
 दि  करे  ।

 श्री  कठ  Fo  बस  दूसरा  प्रशन  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  )

 जो  उठाया  गया  था  वह  यह  है  कि  यदि  oat  इस  खंड  के  अन्तर्गत  जो

 अनुसूची
 की  प्रथम  सूची  की  मद  ८७  को  लगाया  गया  है  वहू  न  केवल  उन  लोगों  पर

 अनुच्छेद  ३६६  के  साथ  पढ़  लिया  जाय  तो  है  जिन  से  कि  सम्पदा  शुल्क  वसूल  किया

 यह  समझा  जा  सकता
 है

 कि  हम  ऐसी  सम्पत्ति  जाना  है  अपितु  उन  लोगों  पर  भी  है  जिस

 पर  भी  कर  लगा  रहे  हू  जो  कि  किसी  व्यक्ति  का  कि  सम्पदा-शुल्क  से  कोई  सम्बन्ध  न

 ra  सेवायों  को  इस  बात  की  जांच की  मृत्यु  पर  हस्तांतरित  नहीं  होती  होगा  |
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 [  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव

 करनी  है  कि  जब  तक  कि  कोई  व्यक्ति  प्रमाण  go  प्रतिष्ठित  लोग  at  सम्पदा

 पत्र  प्राप्त  नहीं  करता  है  तब  तक  भ्रंश  का  के  अ्रन्तगं त  नहीं  श्री  सकते  हम  केवल

 हस्तांतरण  नहीं  होगा  ।  इन  लोगों  के  सम्पत्ति  ota  तथा  fara

 अधिकार  पर  निर्धन  लगा  रहे  क्योंकि

 जहां  तक  संविधान  के  अनुच्छेद  १९

 का  सम्बन्ध  में  समझता  g  कि  जब  तक
 यह  निर्बन्धन  न  केवल  उन  wail  पर  होंगे

 जोकि  सम्पदा-शुल्क  की  जद  के  अ्रन्त मेंत
 कोई  fadeara  जन  साधारण  के  हित  में  न  हो

 श्र  जाते  है  अ्रपितु  यह  सभी  भंगों  के  विक्रय
 तथा  केवल  किसी  सम्प्रदाय  अथवा  राज्य  के

 अथवा  हस्तांतरण  पर  एक  प्रकार  का  प्रतिबन्ध
 हित  में  हो  तब  तक  वह  नहीं  लगाया  जा  सकता

 होगा  |
 ह  एक  गम्भीर  मामला है

 जबकि  मूल

 कारों  इस  प्रकार  का  एक  निर्बन्धन

 लगाया  जा  रहा  हो  ।
 में  यह  नहीं  कहता  कि  जिस  व्यक्ति

 से  सरकार  को  सम्पदा  शुल्क  लेना  है  उससे  यह

 एक  गरीब  का  सम्पदा-शुल्क  से  शुल्क  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  पर्याप्त

 कोई  सम्बन्ध  शायद  ८०  से  ले  कर  अधिकार  ग्रहण  न  करे  ।  में  यह  नहीं  चाहता

 So  प्रतिशत  जनता  का  इस  से  कोई  कि  कोई  श्रपेक्षापुर्वक  भ्रपने  हिस्से  किसी

 अब  नगर  किसी  ata  श्र  के  नाम  कर  दे  कौर  सरकार  को  झपना वास्ता  नहीं  ।

 के  किसी  कम्पनी  में  कुछेक  शेयर  हों  तो  उस  भाग  न  fae  किन्तु  यह  उपबन्ध  ग्रत्याघिक

 पर  यह  निर्धन  कयों  लगाया  जाय  ?  विस्तृत  है  ।  हिस्सों  के  प्रत्येक  हस्तांतरण

 के  सम्बन्ध  में  यह  प्रतिबन्ध  रखा  जा
 कम्पनियों  के  वैसे  तो  भारतीय  समवाय

 है  ।  उस  व्यक्ति  को  भी  जिसका  कि  सम्पदा
 ग्र धि नियम  के  अन्तर्गत  oot  भी  अधिकार

 राज्य  शुल्क  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  प्रमाणपत्र

 ह  |  कोई  भी  कम्पनी  इस  बात  पर
 प्राप्त  करने  को  कहा  जायगा  शौर  केवल  तब

 wae  कर  सकती  है  कि  उसके  समक्ष  अमुक
 ही  कम्पनी  उससे  हिस्सों  का  हस्तांतरण

 अमुक  साक्ष्य  पेश  तभी  तो
 करेगी  ।  यह  सम्पत्ति  के  asta  तथा  विक्रय

 वहू  किसी  हस्तांतरण  को  दर्ज  करेगी  ।
 पर  स्पष्ट  प्रतिबन्ध है  ।

 जहां  तक  कंधों  हस्तांतरित  करने  का

 सम्बन्ध  है  यह  किसी  व्यक्ति  का  पूर्ण  जब  कि  कम्पनी को  यह  पता  चले

 अधिकार  नहीं  है  कि  वह  इसे  हस्तांतरित  कराये  कि  किसी  हिस्सेदार  की  मृत्यु  हो  गई  है

 कम्पनियों
 को  पहले  ही  कुछ  शक्तियां  प्राप्त  तथा  कुछ  कार्यवाही  की  जा  रही  है  और

 हूं  तथा  में  समझता  हूं  कि  वहू  शक्तियां  इसके  किसी  भी  प्रकार  यह  मालूम  हो  जाता  ह

 लिये  पर्याप्त है  ।  कि  ag  व्यक्ति  सम्पदा-शुल्क  का  देनदार

 उपाध्यक्ष  महोदय  सरकार  को  है  तो  उस  हालत  में  समुचित  सावधानी  बरती

 कम्पनियों  दया  पर  क्यों  निसार  रहना  जा  सकती  है  तथा  उसके  हिस्सों  के  हस्तान्तरण

 पर  प्रतिबन्ध लगाया  जा  सकता  है  ।  किन्तु
 चाहिये  ?

 शीघ्र-वसूली के  प्रयोजन  से
 यदि  श्राप

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  निर्धन  झपने  मार्ग  से  हटकर  aq  लोगों पर  भी

 व्यक्ति  को  सरकार  तथा  कम्पनी  की

 दया  पर  क्यों  निभेर  रहना  चाहिये  ?
 लोगों  के  लिये  वरन  व्यापार  तथा  वाणिज्य
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 की  दृष्टि  से  भी  हानि  कर  होगा

 ।  पर  प्रतिकूल प्रभाव  पड़ेगा
 हिस्सों  की

 ा

 वय  दो  fer

 न  गय  होगा  तरीका  में  इससे  बाधा
 पड़ेगी  तथा

 पत्नी  शौर  दो
 या

 |

 के  मूल्यो ंमें  कमी
 खाने

 की
 सम्भावना

 तीन  भाई  aaa  रूप  से  हिस्सेदार  हो  सकते  होगी  ।

 उनमें  से  एक  मृत्यु हो  ह  दृष्टि  इस  प्रकार  का  अधिकार  देना  बिल्कुल
 तो

 उन  लोगों  के  हिस्सों  का  क्या  होगा  जिन  के  maa है  सरकार
 खंड  ७२  के

 उसके  साथ  संयुक्त  हिस्से  मृतक के  हिस्सों  अन्तर्गत  सारे  हस्तांतरण
 को  रद  कर

 सकती

 के  ख़रीदार  ने  कोई  कसूर  नहीं  किया  है  ।
 इस  खंड  से  पर्याप्त  संरक्षण  मिल  जाता

 यदि  उसके  हिस्सों  का  हस्तांतरण  लम्बी  अवधि

 के
 लिये  रोक  लिया  जाता  है  तो  उसे

 आधिक

 हानि  उठानी  पड़ेगी
 |  इस  प्रकार  एक

 श्री  पाटनकर  :  में
 उप-खंड

 (२)  के

 निरपराध  व्यक्ति  को  जिस
 को  कि  लक्ष्य से  पूर्णतया  सहमत  हूं

 ।
 जिन  लोगों  के

 हिस्से  हें  और  जो  सम्पदा-शुल्क के  दायी

 शुल्क  नहीं  देना  है  परेशान  होगा  पड़ेगा
 ।

 इन
 सब  कारणों  से  मेरा  निवेदन  है  कि  संवैधानिक  हैं  उनके  सम्बन्ध में  yas

 ऐ

 दृष्टिकोण  सामान्य  दु  ll  होना  चाहिये  जिससे  कि  हिस्सों  का

 मान
 लीजिये

 कि  किसी तथा  वाणिज्य  के  दृष्टिकोण  ये  प्रतिबन्ध

 नहीं  है  ।
 व्यक्ति  को  तीन  या  चार  रुपये  के  हिस्से

 उत्तराधिकार
 में  मिलते  हैं  वह

 हस्तान्तरण  कर  देता  है  तथा
 क श्री  एस०  एस०  मोर

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  मूल  खंड  पर
 यह  पाया

 जाता
 है  कि  वह  सम्पदा-शुल्क

 संशोधन
 वस्तुत

 है

 |  इस  समान  का

 दायी  है  तो  उससे  शुल्क  वसूल  नहीं  किया
 में  में  कुछ  संशयों का  स्पष्टीकरण  चाहता  जा  सकता  क्योंकि  हिस्सों  का  हस्तान्तरण

 ह्  |
 मान  लीजिये  कि  किसी

 मृत-व्यक्ति
 ने

 हो  चुका है  ।  प्रे  में  उप-खंड  दो  के
 न

 हिस्सों  का  हस्तांतरण  seed  जीवन  काल  लक्ष्य
 से  सहमत  हूं  ।

 किन्तु इसकी  शब्दावलि

 में
 ही  कर  दिया  है  झ्र  उस  के

 उसकी  ब्  त  है  ।  इस  के  परिणामस्वरूप

 ९०  फ़ीसदी  हि
 थ  क  जो  सम्पदा

 कम्पनी  पर  इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  लगाने  शुल्क  के  दायी  नहीं  हैं  परेशानी  होगी
 ।

 का  अधिकार होंगा  कि  वह  reine  ह  कम्पनियों  के  मैनेजरों  को  जो  अधिकार  दिये

 स्वीकार  न  करे ?  श्रथवा इस संशोधन का इस  संशोधन  का  जा  रहे  हैं  उनका  दु

 ही

 ्

 यह
 तात्पर्य  है  कि  हस्तांतरण

 क  इसलिये
 में  समझता  हूं  कि  सर्वोत्तम  बात  यह

 वैध
 प्रतिनिधि

 द्वारा  ही  किया  जायगा
 ?  ह  उन्हं  गहरी  भीन  दाती

 पड़े और  लक्ष्य  की
 भी  प्राप्ति

 ५

 ऐसा  मार्ग  हमें  निकालना  चाहिये
 |  जो

 को  रोकने  अथवा  उसे  मान्यता  न  देने  का  लोग  राय-कर  देते  हैं  लोग

 पूरा  अधिकार  है  ।
 अधिकारियों के  पास  होते  ही  हैं

 ।  जो  लोग

 ग्राम-कर  नहीं  देते  उनके  नाम  भी  राय-कर
 क्या  हिस्सों  के  में बाधा नहीं  ग्र थि कारियों

 के  पास  होते  हैं  क्योंकि  उन्हे

 रुपये
 की

 वापसी  के  लिये  कहना  पड़ता हैं  । पड़ेगी
 प्रौढ़

 उन  के  मूल्यों में  गिरावट  नहीं

 झूमेगी  |
 रस  से  हमारे  व्यापार  कौर  वाणिज्य

 प्रे
 प्राय-कर  अधिकारियों  के  लिये  यह
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 [  श्री  पाटनकर |

 मालूम  करना  अधिक  कठिन  नहीं  है  कि  परेशानी  होगी  तथा  सरकार  को  उसके

 कौन  कौन  व्यक्ति  सम्पदा-शुल्क  के  दायी  मुकाबले  बहुत  कम  लाभ  होगा  ।  |

 हैं  ।  उनकी  संख्या  बहुत  कम  होगी  |  मेरा  निवेदन  है  कि  खण्ड  ७२  तथा  संविधान

 अतएव  इस  प्रकार  का  विस्तृत  उपबन्ध  के  भ्रनुच्छेद  १४  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  सरकार  आसानी  यह  खण्ड  निकाल  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 से  मालूम  कर  सकती  है  कि  कौन  कौन
 श्री  alo बी  ०  गांधी :  खण्ड  ८०  के  उपखण्ड

 व्यक्ति  सम्पदा-शुल्क  के  दायी  हैं  ।  मान

 लीजिये  कम्पनी  मैनेजर  को  (२)  के  सम्बन्ध में  वित्त
 मंत्री

 ने
 अ्रपने

 अधिकार  दे  दिया  जाता  है  कि  वह  परेशानी
 संशोधन  संख्या  ५९२  तथा  ७४४  रखे  हैं ॥

 किन्तु  इनसे  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होता  है
 ।

 पैदा  कर  सकता है  ।
 a

 ada  हित

 (९
 ल

 यदि  मैनेजिंग  एजेंट  कुछ  लोगों  को  यदि  उपखण्ड  (२)  निकाल  दिया  जाये  तो

 उससे  इस  खण्ड  के  प्रत्य  उपखण्डों  पर  कोई
 बाहर  रखना  चाहे  तो  ऐसा  कर  सकता  है  ।

 मेरे  विचार  में  इस
 में  समझता  हूं  कि  उसका  यह  afar  यदि

 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा ।

 उपखण्ड (२)  कारण  कठिनाइयां  हल
 कम  नहीं  किया  गया  तो  faery  ही  वह

 दायरों
 सामान्य  व्यवस्था  में  हस्तक्षेप  करेगा  ।  होने की  बजाय  प्रो  बढ़  जायेंगी ।

 पंडित  के ०  Alo  में  अपने  मित्र  करेगी  ।  इस  प्रकार  जिस  उद्देश्य
 को

 ले  कर  यह

 श्री  ana से  इस  बात  पर  सहमत नहीं  उपखण्ड  रखा  गया  है  वही  पूरा  न  हो  सकेगा  ॥

 हूं  कि  यह  उपबन्ध  संविधान  के  उपबन्ध  से  इस  सम्बन्ध  में  द  उदाहरण  दिये  जा

 अवरोधित  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  चुके हैं  ।
 मेरा  निवेदन  है  कि

 १४  के  उपखण्ड  (५) के  अनुसार  साधारण  खण्ड  (२)  निकाल  दिया  जायें
 |

 जनता  के  हितों  अथवा  अनुसूचित  श्रादिमजाति

 के  हितों  के  संरक्षण  के  लिये  उचित  निर्बन्धन
 श्री  झुनझुनवाला

 मध्य  5

 लगाये जा  सकते  हें  सम्पदा  शुल्क  का  मेरा  faa  मंत्री  से  केवल  इतना  ही  निवेदन

 सरकार  है  कि  इस  खण्ड  पर  विचार
 लगाया  जनता  के  हित  में  है  ।

 द्वारा  ऐसा  किया  जाना  पूर्णतः  वैधानिक  किया  जाये  ।  पहला  यह  कि
 शेयरों

 के  लेन  देन  में  काफ़ी  कठिनाई  उत्पन्न  हो
 है  ।

 जायेगी  तथा  जनता  शेयरों  को  खरीदना

 किन्तु  जहां  तक  इंस  का  व्यवहारिक
 बन्द  कर  देगी  तथा  दूसरा  यह  कि  शेयर

 पहलू है  वह  किसी  प्रकार  से  लाभदायक
 खरीदने  वाले  अधिकतर  लगभग ८०  से

 नहीं  है  ।  खण्ड  - Os  के  aaa  सम्पत्ति
 go  प्रतिशत  लोग  मध्यम  श्रेणी  के  होते

 पर  शुल्क  तो  लगेगा  ही  वह  किसी
 हैं  इसलिये  उन्हें  बड़ी  परेशानी  उठानी  पड़ेगी

 के  पास  जाये  दूसरी  बात  यह  है  कि

 उपाध्यक्ष यदि  कम्पनी  अधिकारियों  को  मृत्यु  का  श्री  सी०  gto  देशमुख

 पता  भी  लग  जाता  है  तो  भी  वे  उसे  सरकार  म॑  पहले  वैधानिक  पहलू  को  लेता

 के  लाभ  के  लिये  प्रयोग  नहीं  करेंगे  ।  जो  हूं  ।  पहले  तो  यही  कि  कम्पनी  विधि  के  अन्तर्गत

 व्यक्ति  धन  देकर  बिना  सूचना  के  खरीदता  समझौते  के  रूप  में  शेयरों  के  लेन  देन  पर

 है  उसके  विरुद्ध  श्राप कर  ही  सकते  निर्धन  लगाये  जा  सकते  हें  ।  उदाहरण  के

 हें  मेरे  विचार  में  इस  से  जनता  को  अधिक  गैर-सरकारी  कम्पनी  में  शेयरों  के
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 a.
 हस्तांतरण  पर  fageaa  हैं  ।  हमें  अब  जिस  हू  विशेषकर  जब  कि  सरकार  को  यह  ज्ञात

 पर  विचार  करना  हं  वह  कुछ  और ही  हो  जाता  हूँ  कि  किसी  विद्वेष  सदस्य  की

 अर्थात्‌  क्या  किसी  कानून  द्वारा  संविधान  मृत्यु  हो  गई  है  ।  संपदा  शुल्क  का  अपवंचन

 के  अनुच्छेद  १९  के  विरुद्ध  शेयरों  के  न  हो  इसीलिये  क्या  कम्पनी  की  सहायता  लेना

 हस्तांतरण  किये  जानें  की  स्वतंत्रता  हूं  पर  ग़लत  है  ?  मेरे  विचार  में  नहीं  ।  यह  विधि

 निर्धन  लगाया  जा  सकता  है  ।  विधि  मंत्रालय  मंत्री  की  राय  है  |

 की  राय  मं  यहां  पढ़  रहा  रुपहले  तो  इसी  वात

 q
 |  र  विचार  करना है  कि  क्या  वास्तव  में  संपत्ति

 इस  संबंध  में  उचित  निबन्धों  के  कुछ

 तुलनात्मक  उदाहरण  दिये  जा  सकते  हैं  ।
 के  धारण  और  व्ययन  की  स्वतंत्रता  पर

 आय-कर  अधिनियम  की  ar  के
 कोई  निबन्ध हूं  ।”  हमारे  खंड  ८०  (२)  में

 त्व 2  ।  अनुसार  भारत  में  अधिवासी  व्यक्तियों  के  पास
 इस  प्रकार  का  कोई  निबन्ध  नहीं

 यदि  कोई  निधन  है  भी  तो  वह  अप्रत्यक्ष  रूप
 भारत  छोड़ने  के  पहले  कर  चुकाने  का

 में  जब  तक  कुछ  शर्तें  पुरी  नहीं  हो
 फिकेट  होना  आवश्यक  हे  ।  जन  हित  को  देखते

 जाती  हें  तब  तक  हस्तांतरण  जाने  के  पश्चात्‌
 हुए  यह  अबाध  संचरण  पर  निर्बंधन  है  ।  कर

 भूगतान  संपत्ति  ) भी  कम्पनी  की  पुस्तक  म॑  पंजीबद्ध  नहीं  किया

 १९४९  को  ही  लीजिये  ।  इस  अधिनियम  ढारा
 जायेंगे  |  उदाहरण  के  क्या  यह  ठीक  होगा

 लगाये  गये  निबन्ध  और  भी  कड़े  यद्यपि
 कि  एसा  कोई  उपबन्ध  कर  दिया  जाय  कि

 अचल  संपत्ति  के  संबंध  में  तब  तक  कोई  स्वत्व  यह  संविधान  के  पहले  अधिनियम  है  फिर

 प्राप्त  नहीं  होगा  जब  तक  कि  उसके  संबंध  में
 अभी  तक  इसको  न्यायालय  में  नहीं  के

 कोई  दस्तावेज  पंजीबद्ध  नहीं  करा  लिया
 जाया  गया  है  |

 जाता  य  सदृश  मामला हैं  ।  इसीलिये  यह  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  जो  कुछ
 भी  कहा  जा  सेंकता  है  कि  कोई  निर्धन  नहीं

 कहा  है  उसके  संबंध में  |  केवल  एक  शब्द  कहना
 |.

 ७  ।  अर्थात्‌  यह  fara  कुछ  विशेष  कार्यों
 चाहता  हूं  ।  उन्होंने  था  कि  शब्द

 के  लिये  लगाये  जाते  हें  ;  वे  हस्तांतरण  की  ?  2 के  fat  में  न  fe  हित  ।

 स्वतंत्रत  में  हस्तक्षेप  नहीं  करते  ।  मान  लीजिये
 मल  अधिकारों  के  अध्याय  को  जल्दी  जल्दी  म

 कि  अनुच्छेद  १९  का  उल्लंघन  करते
 देखने  पर  हकीम  उन  की  बात  को  स्वीकार  नहीं

 हुए  कोई  निबंधन  हे  भी  तो  सवाल  यहं  उठता
 कर  हूं  क्योंकि  जहां  जनहित  का  सवाल

 हूं  कि  वह  निर्बन्धन  जन  हित  को  देखते  हुए  ह  वहां  हुआ
 उचित  भी  है  अथवा  नहीं  ।

 तथा  जन  हित

 मम  कोई  अन्तर  नहीं  समझता  हूं  ।  शायद

 जव  राज्य  संपदा  ख़ल्क  लगाने  का
 निर्देश  अनुसूचित  आदिमजातियों  तथा  साधारण

 निश्चय  करता  है  तो  कोई  भी  जो  जन  हित  में  विभेद  करने  से  सरकार  इस

 बात  से  संतुष्ट  है  कि  यह  संविधान  के  किसी
 सरकार  को  शुल्क  जमा  करने  में  तथा  उसके

 विशेष
 कर  १९  का  उल्लंघन अपवंचन  को  रोकने  में  सहायता  देता

 नहीं  करता  |
 अवश्य  जनहित  में  होना  चाहिये  ।  यह

 frat  उपबन्ध  कुछ  दशाओं  में  हस्तांतरण  के  पंडित  ठाकर  दास  भागने :  वित्त

 पंजीबद्ध  किये  जाने  पर  निबंधन  लगाता  मंत्री  इस  बात  से  सहमत  हें  कि  अजन  करने

 जब  तक  कि  कुछ  शर्तें पूरी  नहीं  करदी  जाती  पर  कोई  निबन्ध  नहीं  है  ।  एक  व्यक्ति  धन
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 [  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  |

 देता  फिर  जब  तक  वह  शेयरों  को  उठेगा  तो  शुल्क
 ले  लिय  जायगा  |  लाभांश

 पंजीबद्ध  करा  लेन ेमें सफल  नहीं  होता  तब  तक  प्राप्त  करना  एक  ऐसा  उद्देश्य  हो  सकता  है  |

 उसको  शयर  प्राप्त  नहीं  हो  सकते  हें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  जिसकी  मृत्यु

 शी  सी०  डी०  देशमुख  अजन  पर  होती  है  वह  हज मन  व्यक्ति  हूं  ।  पंजीयन  हवा

 कोई  निर्धन  नहीं  हे  ।  अपवंचन  रोकने  के  के  नाम  मे ंहै  ।  परन्तु  वह  ख  को  और

 लिये  हम  ने  प्रवर  कमेटी  मं  इस  खंड  को  गਂ  को  तथा  | लिन  को  हस्तांतरण  कर  देता

 निविष्ट  किया  था  ।  उस  समय  हमारे  मस्तिष्क  है  ।  यदि  और  हमह  मिल  जाते  हैँ  तथा  जो

 मं  प्रापक शून्य  हस्तांतरण  थे  |  साधारण  अब  भी  जीवित  कम्पनी  को  यह  लिख  देता

 मामलों  म॑ं  इस  प्रकार  की  कठिनाई  उत्पन्न  है  कि  शेयर  ड  के  नाम  में  हस्तांत्तर  कर

 नहीं  होती  ।  परतु  .  प्रा पक शुन्य  हस्तांतरण ों  दिये  जायें  तो  इस  संशोधन  का  क्या  लाभ

 द्वारा  अपवंचन  करना  बहुत  सरल  हैं  ।  क्योंकि  होगा  ?  मृत्यु  तो  क  की  होती है
 ।  निस्संदेह

 हस्तांतरण ों  म॑  प्राप्त  करने  वाले  का  नाम  तो  यदि  यदि  उस  के  नाम  में  हे  जिसकी  मृत्यु

 लिखा  नहीं  फिर  यदि  यह  प्रमाणित  हो  जाती  है  तो  यह  संशोधन  हस्तान्तरण  के

 हो  जाता  ह  fe  उस  व्यक्ति  ने  वह  शेयर  बीच  आता है  ।  कितु  हो  सकता  अधिक

 धन  देकर  खरीदे  हें  तो  पंजी  मं  दूसरे  व्यक्ति  सीमा  तकਂ  यह  संशोधन  क्रिया कारी  न  हो  ।

 का  नाम  लिखे  रहने  पर  भी  उसे  वोट  देने  का  फिर
 सरकार  को  क्या  लाभ  होगा  ?

 अधिकार  प्राप्त  हो  जाता  है  ।  इस  प्रकार के

 प्रा पक शुन्य  हस्तांतरण ों  को  रोक  ने  के  लिये
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  यदि  किसी

 यह  खंड  निविष्ट  किया  गया  था  ॥
 व्यक्ति  की  मत्यु  नहीं  होती  ह  तो  यह  लागू

 नहीं  होता  है  ।  हमारा  सम्बन्ध  तो  केवल  मृत
 मान  लीजिये उपाध्यक्ष  महोदय

 व्यक्ति की  सम्पत्ति  से  है  ।

 कुछ  शेयर  ी  के  नाम  में  पंजीबद्ध हैं  ।  वे

 कਂ  से  और  से  तथा  ग  से  घ  उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  के

 को
 चले  जाते  हें

 ।  की
 अपने  नाम  में

 अनुभव  के  आधार  पर  हस्तान्तरण  में

 पंजीबद्ध  कराये  बिना  ही  मृत्यू  हो  जाती  है  ।  तथा  कितना  समय  लगता  है  ?

 जो  मूल  व्यक्ति  हैं  उसकी  मृत्यू  नहीं  होती  |
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  कोई  छः  महीने

 फिर  सरकार  को  क्या  लाभ  होगा  ?

 लगते  हें  और  एक  वर्ष  के  भीतर  लाभांश

 प्राप्त होते  हें  ।

 mre  केवल  की  मृत्य  से  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  लाभांश  बिना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  यदि  लि  पंजीयन  के  नहीं  दिये  जा  सकते  हैं  ?

 वास्तविक  मालिक  हो  ?

 श्री  सी०  डी०  जहां  तक  मुझे
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  यदि  इस

 ज्ञात  हैं  लाभांश  केवल  पंजीबद्ध  स्वत्वधारियों

 प्रकार  के  लेन  देन  का  पता  लग  जाता ह
 कोही  दियेजाते हैं  ।

 तो  यह  सभी  व्यक्ति  शुल्क  देने  के  लिये  ज़िम्मेदार

 ठहराया  जायेंग  |  जब  कभी  भी  कम्पनी  उपाध्यक्ष  :  शेयरों  के

 में  मूल  पंजीयन  में  परिवर्तन  कराने  का  प्रश्न  स्तर  न  होने  पर  भी  धन  समय  समय  पर
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 श्रष्ठाकन  के  आधार  पर  भी  प्राप्त  किया  जा  उदाहरण  के  यदि  कोई  ऐसा

 सकता  हैं  ।  इस  प्रतिबन्ध  के  होते  हुए  स्वयंचालित  साधन  होता  जिससे  कि  हम

 सामान्य  प्रथा  यह  है  कि  जब  तथा  जेसे  ही  को  हस्तान्तरण की  बात  मालूम  हो  जाती

 हस्तान्तरण  होता  है  उसे  पंजीबद्ध  कर  लिया
 तो  हम  भी  वही  कुछ  कर  सकते  हैं  जो  कि  यह

 जाता  है  ।  इस  मामले  विशेष  को  ही  पकड़ने  कम्पनियां  कर  सकती  हें  ।  हम  केवल  यही  कर

 का  उद्देश्य कया  हूँ  ?  रहेह  कि  इस  मामले  का  दायित्व  हम

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  आप  का  आशय  कम्पनी  के  कन्धों  पर  डाल  रहे  क्योंकि

 यह  बातें  उस  के  पास  सामान्य कदाचित  यह  ह  कि  अप बंघन  की  अनेकों

 घटनायें  हो  सकती  है  ।  मुझे  भी  इसम
 को  वाही  के  सिलसिले  में  आती  रहती  हें  ।  उद्देश्य

 केवल  यह  सुनिश्चित  करना  हैं  कि  कोई
 सन्देह  नहीं  है  कि  ऐसे  तरीके  ढूंढ

 निकाले

 उनका  पता  लगने  पर  हम  उन
 रोप  तो  नहीं  है  ।  यदि  कम्पनी हम  को

 के  सम्बन्ध  में  यथोचित  कार्यवाही  करेंगे  ।  यह  सूचित  करती  &  कि  कोई  प्रतिफल  नहीं

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  कया  खण्ड  ७२  दिया  गया  है  तो  हम  उस  समय  भी  सम्पत्ति

 का  मूल्यांकन  कर  सकते  हैं  ।  इस  से  केवल  यही
 मृत  व्यक्ति  की  मृत्यु  के

 eat
 सम्पत्ति  के

 हस्तान्तरण में  बाधा  नहीं  डालेगा  ?  लाभ  है  कि  बहुत  प्रारम्भ  में  ही  इस  बात  की

 जांच  हो  जाती  है  कि  कोई  सम्पदा  शुल्क से उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  ७८  में  ऐसी

 बच  तो  नहीं  रही  है  |

 कोई  बात  नहीं  है  जो  किसी  चीज़  को  रद्द  कर

 दे  ।  यह  खण्ड  तो  केवल  प्रथम  करारोपण  के
 उपाध्यक्ष  महोदय  जो  भी  सम्पत्ति

 सम्बन्ध  में  उस  में  तो  केवल  यही  है  कि  को  लेगा  वह  शुल्क  देने  के  दायित्व  के  अधीन

 यदि  प्रतिफल का  भुगतान  कर  दिया  गया  लेगा  ।  केवल  बात  इतनी  ही  है  कि  उस  का

 नाम  प्रकट  होगा  ।
 है  तो  कोई  करारोपण  नहीं  है  ।  हस्तान्तरण

 न  होने  की  दशा  में  भी  सरकार  सम्पत्ति  को  श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  उसे  हमारे  पास

 आने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  उसे  कम्पनी लेने  वाले  दूसरे  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई

 वाही  नहीं  कर  सकती  हैं  ।  हम  यह  कल्पना  के  पास  जाना  होगा  |

 कर  लेंगे  कि  उनका  हस्तान्तरण  हो  गया है  उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिसे  भी  हस्तान्तरण
 आर  कम्पनी  के  खातों  में  इसे  ॥  कर  लिया

 कराना  होता  है  वह  ही  कम्पनी  के  पास  जाता

 गया  है  ।  सरकार  को  किस  प्रकार  हानि  होती
 a  इसमें  मरने  जीने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 ह  ?
 खण्ड  ७२  के  अनुसार  यह  प्रथम

 था  ह  |  खण्ड  ७३  के  अनुसार बिना
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  यह  खण्ड  तभी

 लागू  होता  हैं  जब  कि  मृत्यु  हो  गई  हो  ।
 सूचना  दिये  मूल्य  लेकर  हस्तान्तरण  किये

 जानें  पर  खरीदने  वाले  व्यक्ति  को  भी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रारम्भिक  अवस्था

 सुरक्षण  मिल  जाता  है  ।  में  इस  से  सरकार  को  किस  प्रकार  सहायता

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  खण्ड  ७२  से  मिलती है  ?

 सरकार  का  उद्देश्य  यह  है  कि  हस्तान्तरण  से  श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :  उसे

 पुर्व  भुगतान  किये  जाने  पर  आग्रह  किया  जाये  ।  पत्र  देना  होगा  कि  उसने  सम्पत्ति  का  केयर

 afe  वह  वास्तविक  खरीदार  है  तो  पंजीयन  मूल्य  देकर  खरीदे  हैं  ।  वह  सरकार  के  पास

 न  होने  पर  भी  वह  वच  निकलेगा  और  शुक  आने  के  लिये  बाध्य  नहीं  हे  और  न  सरकार

 देन ेके  लियें  बाध्य  नहीं  है  के
 पास  ऐसे  कोई  साधन  हूँ  जिन

 स
 यह  ज्ञात
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 [  श्री  ao  डी०  देशमुख

 हो  सके  कि  मृत  व्यक्ति  तथा  अन्य  व्यक्तियों  श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  परन्तु  वह
 अभी

 के  मध्य  कितने  हस्तान्तरण हो  चुके  पारित  नहीं  हुआ ह  ।  अतः  मेरा  यह  कहना

 ठीक  है  कि  यह  सूचना  आयकर  अधिकारी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  यह  मान  लेंगें  के  पास  aaa  ही  नहीं  होगी  ।  दूसरे  आयकर
 कि  कोई  हस्तान्तरण  नहीं  हुआ  तो  सरकार

 का  निर्धारण  देर  से  किया  जाता  है  ।  वह
 को  सूचना  देना  कम्पनी  का  गतंव्य  है  |

 आय  की  उस  वृद्धि  से  दो  तीन  वर्ष

 श्री  सी ०  डी०  देशमुख  :  कुछ  भी  के  बाद  लागू  होता  परन्तु  हम  चाहते  हैं

 जो  कुछ  हमें  ज्ञात  होगा
 कि

 कुछ  सम्पत्तियां  कि  सम्पदा  शुल्क  का  निर्घारण

 जो  सम्पदा  शतक  के  आरोपण  के  अधीन  नहीं  शीघ्र  हो  जायें  ।  इन्हीं  कारणों  से  में  अपने

 होंगी  छूट  जायेंगी  क्योंकि  हमारे  पास  यह  संशोधन  पर  किये  गये  इस  संशोधन  विशेष  को

 प्रमाण  होगा  कि  या  तो  उन  का  प्रतिफल  दे  स्वीकार करने  में  असमथ  |

 दिया  गया  हे  या  प्रमाण  पत्र  जारी  कर  दिया
 परन्तु  जहां  तक  परक्राम्यता  लोगों

 गया  हैं  ।  बहुत  से  मामले  प्रशासनिक
 को  होन  वाली  असुविधा  के  सम्भावित  प्रभाव

 तथा  अन्य  प्रकार  की  जांच  से  अपवर्जित  हो
 का  सम्बन्ध  हमने  एक  औद्योगिक  साथ

 जायेंगे  |  यह  एक  सीमित  विषय  है  और  इसे  से  पुछ  ताछ  की  थी  ।  उसका  कथन  हे  कि  जहां
 सीमित  सफलता  से  ही  ते  करना ह  ।

 तक  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  है  यह  हस्तान्तरण
 श्री  पाटनकर  का  यह  सुझाव  कि  आयकर

 तो  उत्तराधिकार  प्रमाण  पत्र  के  आधार
 अधिकारी  को  पूर्ण  सुचना  प्राप्त  होनी  चाहिये

 पर  किये  जाते  हूं  अथवा  क्षतिपूर्ति-बन्धनामों
 बहुत  सुन्दर हूं

 ।  पर  आयकर  तो  अरुषि  आय
 के  आधार  पर  किये  जाते  ह  ।  सभी  कम्पनियां

 पर  ही  लगता हू  ।  बहुत सी  किया ऐसी  हूं
 इसी  प्रणाली  के  अनुसार  जाया  करती  हैं  ।

 जिनके  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  कोई  सुचना
 प्रापक  शून्य  हस्तान्तरण  काल्पनिक

 नहीं है  ।
 शेयरों  के  सम्बन्ध  में  जाते  हें  ।  यह  बात

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  इस  का  शेयरों  में  विशेष  रूप  से  बताना  चाहता  था  ।  यदि

 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  हू  ।  किसी  को  यह  सन्देह  हो  कि  इस  से  सभी  शेयरों

 की  परक्राम्यता  पर  प्रभाव  पड़ेगा  तो  मेरा
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  शेयरों  का  एक

 उत्तर  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  पर
 अभिलेख  रखा  जाता  हैं  क्योंकि  अन्य  प्रकार

 की  आयें भी  हो  सकती  हैं  ।  मेरा  आशय
 इसका  प्रभाव  पड़ेगा  जो  किसी  न  किसी  प्रकार

 की  सट्टे  बाजी  करते  |
 यह  है  कि  शेयरों  से  आय  होती  है

 ।
 बहुत  सी

 ऐसी  सम्भावित  सम्पत्तियां  हो  सकती  हें  जिन  इस  खण्ड  के  सम्बन्ध  में  बम्बई  स्टाक

 में  भी  अंद  भागिता  परन्तु  उनका  आयकर  एक्सचेंज  के  सभापति  से  qed  विचार

 से  कोई  सम्बन्ध न  हो  ।  विमश  हो  चुका  हू  और  कलकत्ता  तथा  अन्य

 स्टाक  एक्सचेंजों  की  ओर  से  भेजे  गये

 दूसरे  मुझे  यह
 भी

 निश्चय  नहीं  है  कि
 निधानों  पर  भी  ध्यान  पुर्वक  विचार  किया

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  ५४  इस  प्रकार

 गया है  ।  मं  ag  निवेदन  करना  हूं  कि की  सूचना  के  दिये  जाने
 म

 रुकावट  नहीं  डालेगी  |
 उनके  कथनानुसार  यदि  इस  खण्ड  में  दो

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  इस  में  भी  वर्तन  कर  दियें  जायें  तो  यह  खण्ड  स्टाक

 शारा  का  एक  खण्ड  ह  चेंजों  को  स्वीकार  होगा  ।  में  माननीय  सदस्यों
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 से  निवेदन  करूंगा  कि  वहू  उन  व्यि घर ग्लोब  सुचना  देनी  चाहिये  ।  सम्पत्ति  बीस  हजार

 बात को  मान  लें  जिन  का  व्यवसाय  ही  नसों  की  हो  हो  ।  वह  सम्पदा  कर  के  आरोपण  योग्य

 की  परक्राम्यता  से  सम्बन्ध  रखता  ह  और  न  पर  उसके  शेयर  भी  तो  हो  सकते हू

 तो  यदि  उसके  सौ  या  दो  सौ  रुपये  के  शेयर
 हे  जीवन  भर  यही  करते  रहे  ह  ।

 हों  तो  क्या  उसे  अविलम्ब  सुचना  देनी  चाहिये
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  खण्ड  ५१  (३)

 श्री  सो०  डी०  देशमुख  :  केवल
 के  अनसार  सम्पदा  शल्क  के  लिये  उत्तरदायी

 दायी  व्यक्ति  जिन  को  खण्ड  ५८  के  अन्तगंत
 प्रत्येक  व्यक्ति  को  महीन  के  भीतर  सरकार

 लेखा  देना  है  ।
 को  अपनी  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  सूचना  देनी

 होगी
 ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  खण्ड  में

 भी
 उपाध्यक्ष

 महोदय
 :  हम  यह  मान  लेते हैं

 कोई  समय  सीमा  निर्धारित  कर  दी  जाये  ।  यह  कि  ag  उत्तरदायी  है  ।  परन्तु  यहां  पर  मेरा

 अवधि  महीने  की  रख  दी  जाय  क्योंकि  इस  आशय  ख  १९  (५)  में  व्यक्त  उस  की

 बीच  सरकार  को  सभी  सूचना  मिल  जायगी  ।  सम्पत्ति से  ह  ।  तो  यह  कहना कि  यह

 एसा  न  किये  जाने  पर  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने
 जनक  हित  में  नहीं  उचित  नहीं  ह  ।

 में  अनिश्चित  समय  लगेगा  ।,  इसलिये  समय
 श्री  राघवाचारो  यह

 सीमा  निश्चित  की  जानी  आवश्यक  हैं  ।
 निश्चित  रूप  से  कहा  गया  हं  कि  इस  से  विक्रय

 तथा  उत्सजन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पडता  | उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  इस  के  सम्बन्ध  में

 मुझ ेदो  शंकायें  और
 मेरी  इच्छा  है  कि  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  हूं  ।  सम्पत्ति  बेची

 fra  करने  से  पुत्र  उन  का  समाधान  कर  जा  सकती  प्र्  पंजीयन  एसी  काय  वाही
 है  जिसे

 दिया  जाये  ।  चाहे  तो  न  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  मामलों  में  वह
 यह  कहने  का  क्या  आशय

 हे
 कि  अफ़सरों

 अनावश्यक  है  ।
 के  लिये  पंजीयन  करना  अवध  होगा  ?

 हम

 यह  मान  लेंगे  कि  नये  व्यक्ति  के  नाम  से  पंडित  ठाकर  दास  भाग  जब  तक

 कतरण  का  पंजीयन  इस  सूचना  के  अनपेकक्ष  पंजीयन  ही  नहीं  हुआ  तब  तक  अर्जन  का  लाभ

 कि  पूर्वांधारी  की  मृत्यु  हो  चुकी  भी  करना  ही  क्या  हे  ?  यह  तो  एक  इच्छानुसार  विक्रय

 है  ।  तो  इस  हस्तान्तरण  का  क्या  होगा  ?  क्या  |

 ag  निशंक  हूं  ?  अथवा  क्या  उक्त  अफ़सर  को
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  परन्तु  समवाय

 दंडित  किया  जायेगा  ?  तो  क्या  पंजीयन
 अधिनियम  की  धारा  ३४  में  इस  की  व्यवस्था

 कार्यालय  में  किया  गया  यह  हस्तान्तरण
 की  गई  हं  |

 अंक  हो  जाता  है
 ?  न  तो  हस्तान्तरण  निर्थक

 Teqyey  महोदय  :  यह  केवल  स्टाम्प
 होने  को  है  और  न  म्रंजीयन  ही  रह  होने  को  है  ।

 सरकार  को  सूचना  कैसे  मिलेगी  ?  मान  लीजिये  शल्क  के  हित  में  ही  नहीं  हू  ।  यह  कम्पनी के

 हितों  को  भी  सुरक्षित  करता  है  ।  सम्पदा  शल्क
 fe  हस्तान्तरण  कई  लाख  रुपये  के  मूल्य  का

 के  अतिरिक्त  और  कोई  अन्य  साक्ष्य  भी  होना
 तो  कम्पनी  पर  केवल  कुछ  हजार  रुपयों

 दी  दंड  दिया  जायगा  ।  क्या  यह  उचित
 चाहिये  |

 प्रतिबन्ध
 ?

 जब  भी  कोई  वे  उसकी  संशोधन  संख्या  ५९२  तथा  pv"  के

 सम्बन्ध  में सम्पत्ति  कर  योग  हो  अथवा  और  कम्पनी  बन्ध  आपत्ति  उठाई गई  ह  और  यह

 को  यह  बात  ज्ञात  हो  जाये  तो  उसे  तरन्त  कहा  गया  हँ  कि  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद
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 [  उपाध्यक्ष  महोदय  ]

 १९  (१)  a  भावना  के  प्रतिकूल है
 ।  जाये  अथवा  किया  गया  हस्तान्तरण  अवैध

 गी  य०  एम०  त्रिवेदी  ने  यह  आपत्ति  की  हूं
 समझा  जाये  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  अपना  हिसाब

 fe  यह  खण्ड  ada  कानूनों  पर  प्रभाव  देने  उत्तरदायी  है  ।  परन्तु  दूसरा  प्रश्न है

 सम्पत्ति  के  परिचालन  को  रोकने  के  लिये
 परन्तु  उन  के  इस  कथन  में  कि  भविष्य

 में  कोई  कानून  न  बनाये  जायें  कोई  बल  नहीं  स्तर  की  मनाही  ।  सम्भव  है  कि  कोई  व्यक्ति

 एसा  हो  जिसके  पास  सम्पत्ति  तो  कुछ  भी  न
 है  में  इसे  प्रत्यादिष्ट  करता हूं  ।

 हो  पर  कुछ  शेयर  हों  ।  अब  यदि  प्रत्येक  को

 हां  तक  सामान्य  जनता  के  हितों  मेंਂ  स्त्री  का  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करना  पड़े  तो  मेरे

 दीपावली  के  सम्बन्ध  में  उठाई  गई  आपत्ति  विचार  से  परिचालन  यह  एक  बहुत  ही  कठोर

 का  सम्बन्ध  है  मुझे  ऐसा  कोई  स्थान  नहीं  मिला  नियन्त्रण  एक  तरह से  वह
 परिपालन

 जहां  कि  इस  शब्दावली  का  प्रयोग  कियां
 में  रुकावट  डालेगा  |  मेरा  प्रदान  यह  है  कि

 यदि

 गया  हो  ।  राज्य  की  करारोपण  नीति  पर  जो  इतने  प्रतिबन्ध  होने  पर  भी  कम्पनी  हस्तान्तरण

 भी  चीज़  प्रभाव  डालती  हैँ  वह  सैनिक  कर  दे  तो  क्या  होगा  |  उस  व्यक्ति  को  दंड  दियां

 हित  की  बात  बन  जाती  है  ।  जिस  शब्दावली
 परन्तु  पंजीयन  अवध  नहीं  होगा  |

 का  सुझाव  दिया  गया है  वह
 भी  वही  e  ।  मेरा  विचार  हूँ  कि  इस  में  हस्तान्तरण

 जो  कुछ  भी  राज्य  के  हित  के  लिय  किया  जाता  के  मान्य  होने  अथवा  हस्तान्तरण ों  के  होने  में

 हूँ  वह  सेवा  जनक  हित  में  ही  होता है  ।
 कोई  रुकावट  नहीं  पड़ेगी  ।  यदि  सरकार  इस

 संशोधन  को  स्वीकार  कर  ले  तो  उत्तम  है  ।

 प्रत  केवल  यही  हूँ  कि  यह  संशोधन
 यह  इन  हस्तान्तरण ों  के  परिचालन

 किस  प्रकार  मुक्त  हस्तान्तरण  में  बाधक  हूँ  ।  अथवा  परक्राम्यता  की  राह  में  कोई  रुकावट

 पंजीयन  कराना  किसी  प्रकार  से  भी  सम्पत्ति
 नहीं  बनेगा  ।  में  इस  आपत्ति  को  प्रत्यादिष्ट

 के  मुक्त  हस्तान्तरण  में  बाधा  नहीं  है  ।  यदि  करता  हूं  ।  इस  में  कोई  औचित्य  प्रदान  भी  नहीं

 क्रम  विक्रम  बंध  रूप  से  होता  ह  तो  खरीदार  ञ
 ष  ।  केवल  कुछ  असुविधा  ही  हो  जायेगी

 ।

 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  और  यदि  वह
 प्रश्न यह  हैं  :

 प्रमाणिक  खरीदार  नहीं  हू  तो  सरकार  को

 कोई  हानि  होती  नहीं  हे  ।  सरकार  का  एकमात्र
 कि  श्री  सी०  डी०  देशमुख  के  संशोधन

 s  ~
 आदाय  यह  मालूम  stat  ह  कि  चाहे  कोई

 में  शब्द  ‘unless’  के  पश्चात

 खरीदे  उसे  नियन्त्रक  से  प्रमाणपत्र  या  स्वीकृति
 ‘the  company  is  satisfied  that

 transferee  has लेनी  होगी  और  इस  प्रकार  नियन्त्रक  को  यह  acquired  such

 shares  for  valuable  considera-
 सूचना  मिल  जायेंगी  कि  अमुक  व्यक्ति  की

 tion  [emeTay  को  पक्का  विश्वास  हो  है
 मृत्यु हो  चुकी  हू  और  उसके  पास  कुछ  दौर  |

 कि  हस्तान्तरित  ने  उन  शेयरों  को  मूल्य  देकर
 मेरे  समक्ष  यह  प्रश्न  हूं  कि  शायरों  के  मुक्त

 हस्तान्तरण  में  नियन्त्रक  के  प्रमाणपत्र  या  प्राप्त  किया  है  अथवा  निविष्ट  किया

 स्वीकृति  पर  आग्रह  किये  जाने  से  कितनी  जाए *

 रुकावट  पड़ती  है  ।  खण्ड  ५१  में  उत्तरदायी  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उस  के  शुक  तथा  दयिता  क  cater  उपाय  महोदय  अब  श्री  सी०  डी०

 दिया  गया है  ।  सम्भव है  कि  इस  समय  एसा  देशमुख  का  संशोधन  संख्या  Ue  द्वारा

 कोई  प्रतिबन्ध  न  हो  कि  हस्तान्तरण  न  किया  संबोधित  संशोधन  संख्या  ५९२  है  ।
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 a  कि  जाता  a  और  समवाय  को  घारा प्र इन यह यह  ध्  क

 १८  में  बताए  गए  अपने  किसी
 पृष्ठ  ३५  पंक्ति  ३३  से  ३९  तक  के

 प्रमुख  पदाधिकारी  द्वारा  मृत्यु  का
 लिए  आदिष्ट  किया  जाए  :

 ज्ञान  हो  जाता  तो  समवाय  के

 “(2)  If  any  member  of  a  fou  wan  सदस्य  के  नाम

 company  formed  and  wen  वाले  किसी  अंश  के  हस्तान्तरण

 the registered  under  को  पंजीवद्ध  करना  तब  तक  वेध

 Indian  Companies  Act,  न  जब  तक  उसे  पुरा  संतोष

 1913  (VII  of  1913)  dies  नहों  कि  हस्तांतरणीय  व्यक्ति  a

 after  the  commencement  वे  अंश  दाम  चुका  कर  लिए  हू  या

 of  this  Act  and  the  उस  के  समक्ष  नियंत्रक का  कोई

 Company  through  any  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  गया  र

 of  its  principal  officers  तत्सम्बन्धी  ew  चुका aU

 as  defined  in  section  18  दी  गई  चुका

 has  knowledge  of  the  दी  जाएगी  ar  कुछ  भी  आदेय

 death,  it  shall  not  be  नहों है  ।

 for  the  com- lawful

 pany
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 to  21.  the

 transfer  of  any  shares
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 standing  in  the  name  of

 TSS  ३५  की  पंक्ति  २७  और  २८  F-—
 the  deceased  member

 unless  the  company  is
 such  scale  as  may  be

 satished  that  the  trans-  fixed  by  the  Act  of  Parliament
 feree  has  acquired  such

 in  pursuance  of  section  34”
 shares  for  valuable  consi-  माप  जो  संसद  के  अधिनियम

 deration  or  there  is  prc-  द्वारा  धारा  3y  के  अनुसार  निश्चित

 duced  before  it  a  certi-
 के  स्थान  पर  ‘at  the  rates

 ficate  from  the  Controller
 mentioned  in  Part  III  of  the

 that  either  the  estate
 Second  Schedule’  अनुसूची

 duty  in  respect  thereof
 के  भाग  ३  में  उल्लिखित  दरों  आदिष्ट

 has  been  paid  or  will  be

 paid  or  none  is  due,  as

 the  case  may
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 ay  संशोधनों  मं  से  श्री  एस०  जी०
 [”  (२)  यदि  भारतीय  समवाय

 9
 ह  ११३  (१९१३  की  संख्या

 पारिख  द्वारा  अपना  संशोधन  संख्या  ७४६.

 ७)  के  अधीन  बने  हुए  तथा  पंजीबद्ध  सदन  की  अनुमति  से  वापस  ले  लिया

 शेष  सारे  संशोधन  अवरुद्ध  हो  गए  | किसी  समवाय  का  कोई  सदस्य  इस

 raza अधिनियम  के  आरंभ  के  बाद  मर  उपाध्यक्ष  नद  ऋ



 RFX  संपदा  ew
 Ue  विधेयक  १४  सितम्बर  १९५३  संपदा  दत्त  विधेयक  २३२८

 [
 महोदय

 ]

 खंड  ८०  संबोधित  रूप  विधेयक  इस  धारा  द्वारा  नियम  बनाने

 का  अंग  बने  ।  के  लिये  दी  गई  शक्ति  उसे  के  पहले-पहल

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  प्रयुक्त  करते  नियमों  या  किसी  नियम

 ख  ८०  संशोधित  रूप  में  विधेयक  क
 को  ऐसी  भूतरूक्षी  तिथि  से  प्रभावी  बनान

 की  शक्ति  सम्मिलित  जो  इस  अधि
 अग ब  गया  |

 नियम  के  आरम्भ  की  तिथि  से  पहले  की  तिथि

 खण्ड  ८  १--(नियम  बनाने  की  शक्ति  नहों ”।  |

 श्री  पाकर  द्वारा  अपना  संशोधन

 संख्या  ७५२  प्रस्तुत  किया  जिस
 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  सदन

 केन्द्रीय  सरकार  को  नियम  बताने  की  शक्ति  म  प्रस्तुत  किय  गये  ।

 देने  का  और  उन  के  केन्द्रीय  सरकार  के  और

 राज्य  सरकारों  के  सूचना  पत्रों
 श्री  पाटनकर  :  मेरा  संशोधन

 तथा  प्रत्यक  भाषा  के  प्रमुख  समाचार  पत्रों
 न  केवल  इस  विधान  से  संबंधित  बल्कि

 म॑  प्रकाशित  किए  जाने  का  और  उन  के  दोनों
 कुछ  सधारण  प्रकार  बातों  को  भी

 में  रखे  जान  का  उपबन्ध  किया  गया  |
 od  हे  ।  वित्त  मंत्री  द्वारा  अभी  रख  गय

 श्री  सी ०  डॉ०  दवाम  म  प्रस्ताव  संशोधनों  के  साथ  मेरा  यह  संशोधन  मान

 करता हू
 र

 कि  लेने  पर  मुख्य  अन्तर  यह  रहेगा  कि  एक  तो

 नियम  बनाने  की  शक्ति  किसी  सं विहित

 (१)  पृष्ठ  ३५  की  पंक्ति  vo
 में  संस्था में  निहित  न  हो  कर  केन्द्रीय  सरकार म॑

 publication  पूर्व  प्रका  निहित  होगी  और  दूसरे  to

 के  पश्चात  subject  to  beprescribedਂ  करने  के  लिए

 the  control  of  Central  Govern-  सुविधापूर्ण  )  जैसे  भामक  दाऊद  उसमें  न

 [atte  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  फिर  जिस  प्रकार  का  उपबंध  अंग्रेज़ी  fafa

 रहते  निविष्ट  किया  जाए  ।  में  एक  बात  म॑  ने  यह  रखी  हू  कि  जब

 तक  य  नियम  भारत  सरकार  के  सूचनापत्र
 (2)  पीठ  ३६  में  पंक्ति  २  के  बाद

 निविष्ट  किया  जांए
 में  प्रकाशित  न  उन  को

 प्रभावी  नहीं  माना  जाएगा  ।  इस  प्रकार

 The  power  to  make  प्रकाशित  बिना  हुए  ही  वे  नियम  विधि  जसे

 rules  conferred  by  this  sec-  प्रभावी  न  हो  पायेंगे  |  इस  के  साथ  ही  वसा

 ion  shall  on  the  first  occa-  बंधन  बिना  लगाए  ही  a  ने  यह  भी  '  उपबंध

 sion  of  the  exercise  thereof.  रखा  ह  कि  ये  नियम  राज्य  सरकारों  के

 include  the  power  to  give  सूचना  पत्रों  )  और  भाषाओं  के

 retrospective  effect  to  the  समचार  पत्रों में  भी  प्रकाशित  हों  ।  राज्यों

 rules  or  any  of  them  from  a  में  और  देहातों  में  भी  अधिकांश  लोगों  पर

 date  not  earlier  than  the  date  प्रभाव  उन  का  राज्य  सरकारों

 of  the  commencement  of  this  के  सूचना  पत्रों  और  राज्यों  की  भाषाओं  के

 Act”’
 प्रमुख  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशन  भी  अवश्यक
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 मेंने  चौथे  side  में  यह  उपबन्ध  रखा  आज  जनन  हम  उप विधान  बनाने  की

 है  कि  नियमों  के  प्रकाशन  के  बाद  जब  कभी  शक्ति  देने  जा  रहे  तो  हमें  यह  शक्ति

 भी  दोनों  सदन  समवेत  तो  उन  के  समवेत  मंत्री-परिषद्‌  को  ही  देनी  तभी  प्रभावी

 होने  के  दस  दिन  के  भीतर  ही  इन  नियमों  संसदीय  नियंत्रण  रह  सकेगा  ।  संभव  यह

 को  सदन॑-पटल  पर  रख  दिया  जाये  ।  यथा  तके  रखा  जाए  कि  प्रथम  वाचन  में  प्रकट  की

 संभव  चाय  रखने  का  उपबन्ध  इंग्लैंड  के  गई  मेरी  इस  आपत्ति  के  कारण  ही  सरकार

 १८९३  के  अधिनियम  में  भी  था  और  महीनों  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  में  रहते  हुएਂ

 तक  उन  को  सदन-पटल  पर  न  रखा  जाता  यह  संशोधन  रखने  रही  परन्तु  तब

 था  ।  १९४६  के  अधिनियम  में  उन्हों  ने
 संसद  का  नियंत्रण  बिल्कुल  अप्रत्यक्ष  होगा  |

 तक  उपबन्ध  रख  दिया  कि  यदि  सदन
 यह  ठीक  है  कि  मंत्रिगण  अपने  विभाग  के

 के  समवेत  होने  के  बाद  एक  अवधि  विशेष  के  द्वारा  ही  विधान  पर  उन  को  शक्ति

 भीतर  उन  को  सदन-पटल  पर  न  रखा  देने  में  उन  पर  संसद  क  प्रत्यक्ष  नियंत्रण  रहेगा  ।

 तो  वे  प्रभावी  भी  न  होगे  ।  में  तो  अगले  शाक्ति  सरकार  को  दी  जाए  और  सरकार

 के  दस  दिन  के  भीतर  ही  उन  के  रखे  किसी  दूसरे  को  शक्ति  दे  तो  में  इस  के

 जाने  का  उपबन्ध  रख  रहा  जिस  से  यदि  विरोध  मं  नहीं  ।  पर  इस  आधार  गलत

 कोई  सदस्य  तो  उपयुक्त  प्रस्ताव  रख  आप  सरकार  के  अधीन  किसी  निकाय

 सके  ।  को  शक्ति  दे  रहे  हूं  और
 उस  दशा  में  संसद्‌

 प्रतिक्रियात्मक  विधान-निर्माण  का
 का  नियंत्रण  बहुत  दूर  का  बिलकुल  अप्रत्यक्ष

 प्रकार  का  हो  जाएगा  ।  सरकार  को  शाक्ति
 पर्याप्त  अनुभव  कर  चूकने  के  बाद  अब  हम

 देने  पर्याप्त  नियंत्रण  होता  रहेगा  ।
 चाहते  हें  कि  उस  पर  प्रभावी  संसदीय  नियंत्रण

 ।  इस  प्रजातंत्र  प्रणाली  में  संसद्‌  इसी  प्रकार  इन  के  सदन  पटल  पर  रखें

 सम्पन्न  हे  और  सरकार  उस  के  प्रति  जाने  क  प्रश्न  हू  ।  सरकार  को  शक्ति  देने

 दायी  है  ।  यही  हमारे  संविधान  का  सिद्धांत  के  बाद  नियमों  के  सदन  के  सम्मुख  आने  पर

 ।  ऐसी  दशा  में  संसद्‌  उप-विधान  बनाने  हम  उन  को  बदल  सकेंगे  ।  पर  किसी  तीसरे

 की  afer  सरकार  को  देगी  या  किसी  अन्य  नियम  बनाये  जाने  पर  सरकार  कहेगी

 निकाय  को  ?  स्पष्ट  ही  संसद  सरकार  कि  ये  नियम  dag  द्वारा  नियुक्त  निकाय  ने

 मंत्रिमंडल  को  ही  यह  शक्ति  दे  सकती  है  बनाए  हैं  और  सरकार  उत्तरदायी  नहीं  है  ।

 और  उसी  को  यह  शक्ति  दी  जानी  चाहिये  ।  अतः  सरकार  को  शक्ति  देना  और  बोझ  को

 १९१४  और  १९३५  के  महायुद्धों  में  इंग्लैंड  शक्ति  देना  दो  पृथक  बातें  हूं  ।  यह  ठीक  हैँ

 में  ऐसे  विधान  बनाने  की  शक्ति  बहुत  से  कि  सरकार  अपने  विभाग  से  ही  नियम

 विभागों  को  दे  दी  गई  थी  ।  बाद  में  एक  समिति  पर  समंदर  द्वारा  सरकार  को  शक्ति

 बनी  और  उस  ने  इस  प्रथा  की  जांच  की  |  न  दे  कर  विभाग  को  शक्ति  देते  समय  हमें

 अन्त  में  १९४६  के  संविहित  लिखित  गंभीर  रूप  से  विचार  करना  चाहिये  ।  इस

 नियम  की  धारा  ११  में  यह  उपबन्ध  रखा  बात  में  हम  इंगित  की  प्रजातंत्र  प्रणाली  के

 गया  कि
 अनुभव  से  लाभ  क्यों  नहीं  उठाते  हूँ  ?  संभव

 ae  आदि  विभागों  को  दी  गई  शक्तियां  यह  कहा  जाए  कि  सरकार  के  बीच  में

 विभाग  के  प्रभारी  साग्राज्य-मंत्री  को  दी  गई  न  पड़ने  से  बोर्ड  सहज-सक्षम  रूप  में

 युक्तियां  मानी  जायेंगी  ।
 gay  नियम  बना  सकेगा  ।  वहू  ठीक
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 [
 श्री

 पुरस्कार
 |]

 पर  प्रश्न  केवल  थवीघ्यता  और  सक्षमता  का  ही  अधिनियम  की  धारा  ५९  में  भी  यही  कहा

 संसदीय  नियंत्रण  का  भी  है  ।  यह  नहीं  गया  है  कि  सरकारी  सूचना  पत्र  में  प्रकाशित

 कहा  जा  सकता  कि  संविधान के  अधीन  चलने  हुए  बिना  वे  नियम  कार्यान्वित  न  हो  सकेंगे  ।

 वाली  हमारी  प्रजातंत्र  प्रणाली में  इसी  प्रकार  का  स्पष्ट  उल्लेख  यहां  भी  होना

 परिषद्‌  संसद  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं है  ।  चाहिये ।  दुनियां  के  सारे  प्रजातंत्रों में  यह

 इस  बात  से
 माननीय

 मंत्री  को  किसी  माना  हुआ  सिद्धान्त  है  कि  प्रतिनिध्यात्मक

 अडचन  में  नहीं  डालना  चाहता  ।  मेरा  तो  विधानों  का  खूब  प्रचार  किया  जाए  ।  आयकर

 उन  से  यही  अनुरोध  है  कि  कृपया  इस  बात  अधिनियम  में  भी  यहीं  बात  पर  अब

 पर  विचार  करें  कि  क्या  | ह: निंयत्रण  में  रहते  परिवर्तन  करना  क्यों  आवश्यक  समझा  जा

 हुए  ही  पर्याप्त  है
 ।

 यदि  यह  शक्ति  सरकार  रहा  है  ?  में  तो  यहां  तक  कहूंगा  कि  इन  को

 को  दी  तो  इस  से  सरकार  को  कुछ  हानि  राज्य  सरकारों  के  सूचना पत्रों  और  राज्यों

 को  भाषाओं  के  पत्रों  में  भी  प्रकाशित  किया नहीं  होगी  ।  सरकार  को  शक्ति  देना  एक

 बात  हू  और  किसी  दूसरे  निकाय  को  शक्ति  जाए  ।  जब  भारतीय  समवाय  अधिनियम

 में  धारा  १५३  जोड़ी  गई  तब aa  दूसरी  बात है
 ।  यदि  सरकार  यह  सिद्धांत

 मान  ले  कि  ये  शक्तियां  संसद्‌  द्वारा  प्रथमतः  जलगांव  में  जिला  अदालत  में  भी  भारत

 सरकार  को  ही  दी  जानी  तो  कोई  सरकार  के  सूचनापत्र  की  प्रति  नहीं  मिली

 कठिनाई  न  क्योंकि  नियम  तो  ate  थी  ।  इसी  से  में
 ने  सुझाया है

 कि  पूर्वंप्रकाशन

 या  विभाग  ही  बना  |  का  अथ  सरकारी  सूचनापत्र  में  प्रकाशन  माना

 जाना  चाहिये  ।

 नियम  बनाने  से  संबद्ध  एक  दूसरी  बात
 श्री  qo  एस०  त्रिवेदी  :  जब

 यह  हूँ  कि  इन  प्रतिनिध्यात्मक  विधानों  को

 समय  से  प्रकाशित  किया  जाए  ।  यह  सिद्धांत
 तक  इसे  सार्वजनिक  रूप  से  सुचित  न  किया

 जाय  |
 सभी  प्रजातंत्र  देशों  में  माना  जाता  है  ।  इस

 विधेयक  को  ले  कर  सारे  देश  में  चर्चा  as  श्री  पाटनकर  :  में  निवेदन  क  रना  चाहता

 रही  हे
 और  सब  जानते  है  कि  कया  हो  रहा  हूं  कि

 इन  का
 भारत

 सरकार
 के

 पर  प्रतिनिध्यात्मक  विधानों  के  विषय  में  गज़ट  के  राज्य  सरकारों  केਂ  गज़ट
 उन  का  पर्याप्त  रूप  से  प्रकाशन  नितांत  तथा  एक  प्रादेशिक  भाषा  के  समाचार-पत्र

 अपेक्षित है
 ।  यह  ठीक है  कि  प्रत्येक  नागरिक  में  किया  जाना  चाहिये  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 को  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  विधि  क्या  पर  कितने ही
 व्यक्तियों  के

 मकान  ate
 सम्पत्तियां

 साथ  ही  सरकार  का  भी  उत्तरदायित्व है  कि  हैं जिन  को
 इन

 की  सूचना  नहीं  हो  पाती  है  ।

 इन  प्रतिनिध्यात्मक  विधानों  को  खूब  प्रकाशित
 मेरा  तो  कहना  यह  है  किਂ  इन  को  रेडियो  द्वारा

 किया  जाए  ।  इस  में  किसी  को  आपत्ति  नहीं  भी  प्रसारित किया  जाय  ।  में  चाहता हूं  कि
 होगी  ।  वह  कह  रहे  ह  कि  की

 इस  अ्रधिनियम के  अनुसार  जो  नियम  बनाये

 के  अधीन  रहते  पर  यह प्रकाशन  जायं वे  संसद  के  दोनों  सदनों  के  सामने  रक्खे
 सरकारी  सूचनापत्र में  ही  होना  चाहिय े।  जायं  ।  संसद का  नियंत्रण  प्रभावशाली  बनाने

 इंगलैंड  में  इस  प्रकार  प्रकाशित
 हुए  बिना  के  लिये  यह  झा वद यक  है  किਂ  नज़र  में  प्रकाशित

 कुछ  भी  वैध  नहीं  हो  सकता  ।  हमारे  आयकर
 होने  के  दूसरा  सत्र  आरम्भ  होने  पर
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 sa  की  तिथि  के  दस  दिन  के  भ्रमर  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 परन्तु  प्राम  तौर

 से  नियम  बनाने  का  अधिकार  सरकार  को यह  नियम  सदन  पटल  पर  रख  दिये  जायं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  में  _  शब्द  प्रत्यायोजित किया  जाता  है  ।  इस  में  क्या

 कठिनाई है  ? क्यों  है  ?  क्या  up  बार  से  afar

 प्रदान  कराने  का  विचार  है  ?  श्री  सी०  डी०  देशमुख :  इसी  सदन  ने

 अनेक  खण्डों  में  नियम  बनाने का  अधिकार att  पाटनकर  :  दाऊद  निकाला

 जा  सकता है  ।  में  ने  सोचा  यह  था  किਂ  यदि
 को  प्रत्यायोजित  किया  है  ।  यह

 जनक  हो  या  न  हो  टर्न  इस  वाद  विवाद  में
 ag  नियम  एक  नहीं  वरन्‌ दो  बार

 प्रकाशित  किये  जायं  तो  उन  को  दूसरी बार
 पड़ने का  समय  नहीं  रहा  है  ।  तो  खण्ड

 सदन  पटल  पर  रखना  नहीं  है  ।  ८१ में  केवल  अवशेष  अधिकारों का  ही  wet

 मेरा  कहना  कि  यह  ara
 बाकी है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  नियंत्रण
 उपबन्ध--पूर्व  पर्याप्त  प्रकाशन  की

 तथा  पर्याप्त  संसदीय  का  यह  at  है  कि  बोर्ड  के  बनाये

 बहुत  आवश्यक  शीघ्र हो  सकेਂ  हुए  नियमों में  परिवर्तन  कर  सकती है  ?  कहा

 यह  जाता है  किਂ  सरकार  केवल  दे  सकेगी इन  दादों  से  पर्याप्त  संसदीय  नियंत्रण  नहीं  हो

 सकता  है  ।  इस  लिये  arent  है  कि  वित्त  मंत्री
 सरकार  को  उन  नियमों  पुनर्विलोकन

 इस  संशोधन को  स्वीकार  कर  लेंग े|
 करने  का  झ्र धि कार  न

 इन  दाब्दों  के  साथ  में  संशोधन  को
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  जो

 भी  रादेश

 दिये  जायेंगे  वे  बो  के  लिये  मान्य  होंगे  ।
 स्वीकार  करने  की  सिफारिश  करता  हूं

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  वित्त  मंत्री ।
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :

 हम  सरकार की

 भ्रालोचना  कर  संकते  हैं  एक  बिशेष  नियम श्री  एस०  एस०  मोरे
 :

 उन्हों  ने

 एक  संशोधन  संख्या  ५९३  की  सूचना  दी  है
 बनाने  के  लिये  सरकार  बोर्ड  की  आलोचना

 कर  सकती  है  तो  क्या  इस  को  अ्रथें यह है  बोर्ड
 जिसमें  वह  कहते  हैं  कि  प्रकाशनਂ  के

 पश्चात  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण
 इस  सदन  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं  है  ।

 के  निविष्ट  किया  जाय  ।  श्री  गाडगिल  '  सरकार  तो  हर  ददा  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्य  सरकार  इस  सदन  के  प्रति  उत्तरदायी है  क्योंकि  बोर्ड

 सम्बन्धी  व्यय  भी  व्ययक  में  सम्मिलित
 करे या  बो  करे  इस  में  ग्रस्त  क्या  पड़ता  है  ।

 होता  है  भर  उस  के  लिये  भी  वित्त  मंत्री  संसद
 बोर्ड  भी  तो  सरकार  के  प्रधान  है  ।  प्रभी  तक

 संसद ने  नियम  बनाने  का  अधिकार सरकार  के
 प्रति  उत्तरवादी होता  है  |

 के  अतिरिक्त किसी  को  प्रत्यायोजित  नहीं
 पंडित  ठाकुर  दास  भागवत  यदि  बाप

 किया  है  ।  सरकार  यही  कार्य  या  तो  स्वयं  नियम  बनाने  का  अधिकार  बोलें  को  देंगे  तो

 सरकार  केवल  झ्रादेशा  भर  दे  सकेगी  |  इसलिये करेगी  भ्र धि कारियों  के  द्वारा  ।  पुराना

 व्यवहार क्यों  बदला  जाय  ?  इस से  क्या  यदि  यह  अधिकार  प्रत्यक्ष  रूप  से  सरकार  ही

 लाभ  होगा ?
 को  प्रत्यायोजित  किया  जाय  तो

 कोई  हानि

 नहीं है  । श्री  सी०  डी०
 देशमुख

 :  बोर्डे  को  इस

 प्रकार  के  अ्रधिकार  देने  वाले  खण्ड  हम  पारित  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपत्तिजनक

 कर  चुके हैं  ।
 नियमों की  सरकार आलोचना  करेगी  तो  क्या

 421  P.s.D



 मासा  f=
 रे  २५  सम्पदा  शुल्क  विधेयक  १४  सितम्बर  १९५३  सम्पदा  ayen  कि  घायल  २३३६

 सरकार  बोर्ड  को  यह  रादेश  नहीं  देगी  किਂ  इन  उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  ही  है

 नियमों को  परिवर्तित कर  दिया  जाय  ?
 थ्री  सी०  डी०  देशमुख  :  संसद  यह  कर

 पंडित  ठाकर  दास  भागने
 :  परन्तु  यदि  सकती  है  कि  तय  कर  दे  कि  कोई  नियम  नहीं

 होगा  भ्र  इस  अधिनियम को
 संचालित

 तो  सदन  स्वयं उन  को  परिवर्तित कर  सकेगा  करने के  लिये  प्रत्येक  संभव  उपबन्ध इसी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  सदन  पटल  पर  अधिनियम  में  सम्मिलित  कर  दिया  जायगा  |

 रख  दिये  जाने  से  सदन  को  यह  अधिकार  परन्तु  से  पता  चला  है  कि  ऐसा  करना

 नहीं  प्राप्त  हो  जाता  है  कि  वह  नियमों  को  असंभव है  ।  सरकार का  सामान्य  नियंत्रण

 परिवर्तित  कर  सके  जब  तकਂ  यह  संशोधन  ही  संसद  का  नियंत्रण है  ।  संसद  आपत्तिजनक

 किया  जाय  कि  ऐसे  परिवर्तनों  के  ore  जो  नियमों  की  ae  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित

 संसद  द्वारा  किये  नाय  ?  करेगी  श्र  सरकार  फिर  उन  के  परिवर्तन

 कराने  का  प्रबन्ध  करेगी  झर  यदि  सरकार श्री  गाडगिल  :  कोई  भी  सदस्य  प्रस्ताव

 रख  सकता है  कि  इन  नियमों पर  विचार  संसद  के  सुझावों की  अवहेलना करे  तो  यह

 किया  जाय  निम्नलिखित  नियमों  में  बड़े ही  शझ्राइचर्य की  बात  होगी  ।  sea

 परिवर्तन किया  जाय  केवल यह  है  fe  नियम  बनाने  के  अधिकार

 को  प्रत्यायोजित  किये  जायें  या  केन्द्रीय
 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  किस

 सरकार  को  |  अधिकतर  विशिष्ट  अधिकार
 बन्ध के  अनुसार ?

 ats  को  दिये  जा  चुके  हैं  हमारे  वाद  विवाद

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  tae  के  का  विषय  केवल  ५  प्राधिकार हैं  ।  इन  में

 संशोधन
 में  था  मूल खण्ड में  या  श्री  पाटनकर  कुछ  प्रक्रिया  संम्बन्धी  होंगे  तथा  इन  के  सम्बन्ध

 के  संशोधन में  किसी  में  यह  नहीं  है  कि  सदन  में  सरकार  के  कड़े  नियंत्रण  की  कोई  भ्रावस्यकता

 पटल  पर  जो  नियम  रक्खें  जायेंगे  उन  में  वह  नहीं है  ।

 परिवर्तन  किये  जा  सकेंगे  जो  सदन  करना

 नियंत्रण  का  ae  स्वीकृत  नहीं  है
 ।

 दोनों चाहे  ।  उन  में  तो  केवल  यह  है  कि  वे  नियम

 सदन  पटल  पर  रक्खे  जायेंगे  ।  सदन  पटल  पर  क्रियायें  अपनाई  जा  सकती  हें  ।  या  तो  सरकार

 रक्खे  जाने  का  तात्पर्य  केवल  सदन  को  सुचित
 की  स्वीकृति  से  नियम  बनाये  जायं  या  बोर्ड को

 करना  है  ।  केवल  सदन  पटल  पर  रख  दिये
 नियमों के  बनाने का  afar  दे  दिया  जाय  |

 ate जब  राय  कर  अधिनियम के  नियम जाने से  सदन को  परिवर्तन  करने  का  अधिकार

 नहीं  मिल  जाता  है  ।  get तो  केवल  इतना  है  बनाता  है  तो  उस  के  साथ  लिखा  रहता

 fe  प्रत्यायोजन  को  किया  जाय  या
 सरकार  &  नियंत्रण  के  ग्राम

 को  ।  परन्तु यदि  कोई  विशेष  महत्व की  बात  होती

 है  तो  बोर्ड  नियमों का
 श्री  यह  एम०  त्रिवेदी

 :  कहा  यह
 निर्गेम  के  सरकार केਂ  पास  भेज  देता  है  ।

 जाता है  कि  दाऊद  प्रकाशनਂ की  परिभाषा
 सरकार  भी  समय  समय  पर  आदेश

 सामान्य
 खण्ड  अधिनियम  में

 दी
 जा  चुकी है

 निर्गम किया  करती  है  ।
 तथा  इस  लिये इन  का  प्रकाशन  भ्र निवार्य

 रूप
 से  गजर  में  होना ही  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  यह  सभी

 है  तो  मुझे  कुछ  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  सरकार  के  नियंत्रण  के  रहते  हुएਂ
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 नामक  विषय  में  ar  जाता  है  और  में  समझता  (२)  यह  प्रकाशन
 जिस  प्रकार  वह

 हूं  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण उपबन्ध  भी  है  ।
 अधिकारी  समुचित  समझे  उस  पूर्व

 सत  एकरूपता  के  साथ ही  हमारे  वास्तविक
 प्रकाशन  के  सम्बन्ध  में  प्रावइ्यकतानुसार

 wad  द्वारा  भी  इस  खण्ड  को  यों  ही  अथवा sa  प्रकार  किया  जायगा जिस  प्रकार

 केन्द्रीय  प्रादेशिकਂ  सरकार  नियत रखने में  कोई  आपत्ति नहीं  जहां  यह  प्राय-कर

 प्रीमियम  की  धारा  ५९  के  समान खण्ड  के  करती है  पै

 समानान्तर  ही  होगा  ।  अनेक  प्राय  धारायें भी

 हैं  जिन  में
 प्राय-कर  विधेयक से  केवल  कुछ

 कौर  इन  के  अतिरिक्त  wa  खण्ड  भी  हैं  ।

 मौखिक  भिन्नतायें  इस  उपाय को  के  साथ  एक  सुचना  एक  तिथि  का

 विशिष्ट  निर्देश  करती  हुई  प्रकाशित  की
 उपयुक्त  बनाने  के  लिये  हम  पुनः  इस  पर

 ब्रायन  करा  रहे  जेसा  कि  धारा  ६१  में  है  ।
 जायगी  जिस  से  अथवा  जिस  के  wad

 वस्तुभ्नों को  उसी  अवस्था में  रखना  ही
 प्रारूप  विचार  करना  प्रारम्भ  किया

 जायगा  पी लाभ  कर  होगा  |

 पूर्वे  प्रकाशन  उपबन्ध  के  सम्बन्ध  में
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह

 उस  का  उत्तर  देना  आ्रासान है । यहां किसी है  ।  यहां  किसी
 में  कहीं  पर  कहा  गया  है  ?

 को  कोई  ऐसी  चीज़  पर  नहीं  सोचना
 श्री  सी०  डी०  दशमलव  :  अन्तिम

 चाहिये  जो  असाधारण  हो  ।  किसी  विधि  पर

 आलोचना  करते  प्रत्येक  को  समान्य

 खण्ड  उप-खण्ड  (4)  बताता है  कि  :

 स्थिति  का  ही  विचार  रखना  चाहिये  ।  यह
 प्रकाशन  के  पश्चात्  किसी  भी

 विन्दु  सामान्य  खण्ड  अ्रघिनियम के  खण्ड  २३  नियम  अथवा  उपविधि  का  सरकारी  गज़ट

 के  wears  है
 ।

 यह  बहुत  बड़ी  धारा  में  प्रकाशित होना  नियमों  अ्रथवा

 विधियों को  बनाने  at  किसी  शक्ति  का
 किन्तु  में  इस  का

 केवल  प्रथम अंश  ही  पढ़ना

 चाहे

 इस  बात का  निश्चयात्मक प्रमाण  होगा  कि
 किसी  केन्द्रीय  भ्र घि नियम  अथवा

 इन  विधियों को  उचित  ढंग  से  बनाया  गया
 विनिमय  के  are  किसी  नियम  या  उपविधि

 है  1.0

 बनाने  के  सम्बन्ध  में  उन  नियमों  ग्रीवा  उप

 विधियों की  शर्तें  के  अधीन  लागू  करने  का  यह  तर्कपूर्ण दृष्टि  से  उसी  रूप  में  नहीं  है

 अधिकार  प्रकट  कर  दिया  जाता  जो  पूर्वे  जिस  में  उस  का
 प्रदान

 किन्तु

 प्रकाशन  के  पहचान  बनाये  जानें  वाले  तो  कम से  कम  इतना  सरकार  श्रावक  समझती

 निम्न  उपबन्ध  लागू  होंगे  जैसे  में  किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  चुनौती

 देता हूं  जो  एक  भी  उदाहरण बता  दे  कि
 (१)  वे  अ्रधघिकारी जिन्हें  नियमों  अ्रथवा

 सरकारी गजट  में  कोई  श्रवस्यक  नियम
 उपविधियों  को  बनाने  का  अ्रधिकार  प्राप्त

 उन  को  बनाने  से  प्रस्तावित  नियमों  नहीं  प्रकाशित किया  गया  था  ॥

 अथवा  उपविधियों का  एक प्रारूप बना  कर  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  सरकारी

 उन  लोगों  सुचना के  लिये  प्रकाशित  गज़ट में  प्रकाशित  नहीं  ग्रा  होगा  तो  तब  इसਂ

 करेंगे जिन  को  इन  से  हानि  होने  की  सम्भावना  इसी पर  चुनौती  स्वीकार  जायगी

 कारण  सरकार  इस  झोर  पूर्ण  सजग  रहती  है  ।
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 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  खण्ड  (२)  के  होंगे कि  जहां  कार्यपालिका ने  यह
 कार्य

 ले

 meet हम  प्रकाशन  के  अन्य  उपाय
 भी

 झपना  लिया है  कि  वह  सदन के  सम्मुख  कोई  भी

 सकते  शर  यह  हमारे  ऊपर  निर्भर  करता  है  मामला  नहीं  लायेगी  ।  शीघ्रਂ  एक

 कि
 हम  माननीय  सदस्य  के  इस  महत्वपूर्ण  विज्ञप्ति के  न्  दिया  gar  ही  रहता  है

 ।

 सुझाव पर  ध्यान  दें  या  न  दें  कि  यह  दो  निर्यात  शुल्कों  इरादी  के  सम्बन्ध  में  भी
 ऐसे

 या  तीन  अखबारों  में  प्रकाशित  होना  चाहिये  ही  उपबन्ध हैं  ।  अ्राप को को  वह  स्मरण

 था  ।  यह  मूल  विषय  से  बाहर  की  बात  है
 |  होगा जब  कि  एक  माननीय सदस्य  ने  यह पूछा

 यह  हो  सकता है  कि  हम  इस  के  अत्यधिक  था  कि  निर्यात शुल्क  कब  लगाया
 गया

 इच्छुक हों  कि  जनता  की  जानकारी के  लिये  उस  को  कितना  समय  व्यतीत  हो  चुका  है
 ।

 हम  इसे  द्रुक  भाषा  के  अखबारों  में  sara  अतः  यह  भी  एक  ऐसा  मामला है  जिस  पर

 करायें  |  सामान्य  खण्ड  प्रधघिनियम  के  खण्ड  सदन  को  विचार  रखना  चाहिये  और  इसी

 २३  के  उपखण्ड  (2 4  के  द्वारा  विशेषकर  सरकार  कारण  सरकार  की  प्रत्येक  आकस्मिक

 को  बहुत  से  अधिकार  प्राप्त  हैं  ।  जब  तक  कता  तथा  मूखेंता  के  लिये  नियम  बनाना

 सरकार न  हो  भ्र  नियमों को  कुचलने  के  वजन ्रावश्यक नहीं ह् नहीं  है  ।  यहीं  एक  सामान्य  सूत्र  है

 लिये
 जो  इस  विषय  में  बनाये  गये  ऐसी  शर  इस  से  डर  जाने  की  आवश्यकता  नहीं

 दा में  ही  किसी  व्यक्ति  को  मिलने  वाले

 अधिकारों  का  उपयोग  करना  चाहिये  तथा
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  अप  को

 संशोधन है रखे गए  सुझावों पर  ध्यान  देना  चाहिय े।

 में इन  सब  चीज़ों  को  सम्मिलित  करना  श्री  सी०  डो! ०  मापन  संशोधन

 श्र  इस  खण्ड को  यह  कह  कर  लादना  कि
 को  युक्तियुक्त  ठहराता  हूं

 ।
 में  अरपना  संशोधन

 इन  का  प्रकाशन  सभी  भाषियों  के  अखबारों  में  संख्या  43.0  रखता  जो  में  पहले  ही  सोच

 होना  श्रावस्ती नहीं  समझता  हूं  ।  चुका  क्योंकि  यह  केन्द्रीय
 सरकार  के

 दूसरा  प्रत  के  विषय  में
 नियन्त्रण  के  अधीन  शब्द  निविष्ट  कराने

 के  सम्बन्ध में  है  ।
 उठता है  ।  यह  शब्द  मूल  प्रारूप कार श्री

 बी०  एन०  राउ  ने  ही  रखा  था  यदि  उसे  मेरा  दूसरा  संशोधन कुछ  प्रतीक

 निकाल  देने  के  विषय  में  कोई  संशोधन  होता  तो  आवश्यक  है  ।  सभी  अधिनियम  के  aid

 में
 उसे  नहीं  रोकता

 ।
 इस  को  रखना  हमारे  गये  नियम  पूर्वे  प्रकाशन की  शर्ते  के

 लिये  सुविधाजनक  किन्तु  यदि  माननीय
 अधीन ही  हैं  नियंत्रित  समवायों  से

 सदस्य
 यह  समझते  हूं  कि  यह  दाऊद  भद्दा  लगता

 सम्बन्धित  नियम
 भी  १५  दिन  में  लोक  सभा

 तो
 में

 उसे
 निकाल  सकता  किन्तु  जैसा  के  समक्ष  रखे  जायेंगे  ।  अधिनियम  प्रारम्भ

 कि  में  ने  बताया  इस  विषय  में  कोई  भी  संशोधन
 से  ही  लागू  हो  जाना  चाहिये  तथा नियमों के

 नहीं  रखा  गया  है  ।
 प्रथम  समूह के  सम्बन्ध  में  इन  शर्तों का  पालन

 खण्ड ४६  से  ५३  के  विष में  किसी को  होना भी  आवश्यक है  नहीं  यह  सम्भव

 अ्रापत्ति  नहीं
 ।

 वे  रखे  जा  सकते  हैं  ।  हो  सकता है  कि  कुछ  मामले जिन  पर
 सम्पदा

 en  लगना  वे  बच  जायं  |  परिणामतः

 तत्पश्चात्  हीਂ  के  स्थान  पर  एक  उपबन्ध जैसा  fe  संशोधन में  रखा

 दिनਂ  निविष्ट  करने  के  घिर  में  गया  आवश्यक  जान  पड़ता  किन्तु  हम
 समझता

 हूं
 कि  सदन  को

 वे  उदाहरण  स्मरण  ने  इस  के  लिये भी  प्रबन्ध कर  लिया  है  कि
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 नियमों
 के  प्रथम  समूह  के  अनुसार  शक्ति  का

 उपयोग
 किया  जा  सकता  तथा

 उन
 नियमों

 प्रारम्भ की  तिथि से  पहले  की  न  हो  1.0

 का  संसद्‌ के  सम्मुख  रखना  आवश्यक  है  ।

 से  संसद  को  किसी  प्रकार का  यह  भय  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  ॥

 होना  चाहिये  कि  इस
 शक्ति  दुरुपयोग

 खण्ड  ८१,  संशोधित

 होगा  ।  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  का  एक
 विधेयक  का  बने  6.0

 उपाय
 यह

 भी
 हो

 सकता
 है  कि

 नियमों
 के

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  ।

 प्रथम  समूह  के  मामले  में  पूर्व  प्रकाशन की

 प्रावश्यकताझओं को  दूर  कर  दिया  जाय  ।
 खण्ड  ८१,  जैसा  संशोधित  विधेयक

 में  जोड़  दिया  गया  |

 प्रवर  समिति  में  पूर्व  प्रकाशन के  साथ  ही

 संसद  के  सम्मुख  नियमों  को  रख  पर  भी  नया  खण्ड--

 अत्यघिक  जोर  दिया  गया  था  ।  कौर  यह  इसी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  संशोधन  संख्या

 कारण  है  कि
 में  ने  दूसरा  उपाय  चुना  है

 ।  २०६,  श्री  तुलसीदास  द्वारा  प्रस्तावित  पूर्वे

 उपबन्धों के  अनुरूप  नहीं है  :  क्या  में  इसे
 श्री  पाटनकर  :  हर  बार  मेरा  संशोधन

 स्वीकार  कर  दिया  जाता  उसे
 अ्रनियमित घोषित  कर  दूं  ?

 वापस ले  लेना  ही  उचित है  ।  में  ने  सरकार की
 थी  तुलसीदास :  में  प्रस्तावित  करता

 आलोचना  करने के  उद्देश्य  से  यह  नहीं  कहा

 वरन  वैधानिक  दृष्टिकोण से  कहा  था  पृष्ठ ३६  पंक्ति ४  के  गरचा  निविष्ट

 मुझे  गलती  से  यह  समझा  गया  कि  में  सरकार

 की  मूखेता  झ्रालोचना कर  रहा  हूं  ।
 मण्डल  को  सरकारी  गज़ट  में

 में  झपना  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 अधिसूचना के  द्वारा  किसी  भी  वर्ग  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यह  है  :

 पृष्ठ  ३५  पंक्ति
 ४७

 कुल  waar
 इस  अधिनियम के  किन्हीं  भी

 उपबन्धों  से  मुक्त  करने  का  अधिकार  जो

 पव
 प्रकाशनਂ  के  ्  निविष्ट

 उन  के  मण्डल  नियत  करेगा  प
 कीजिये

 केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  के  मेरे  विचार  से  छोटी  सम्पदा  वाले  लोगों

 रहते  हुए  1.0  को
 जो  मुक्ति  सीमा  के  अन्तर्गत प्रति  है  उन्हें

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।  भी

 ret
 सम्पत्ति  बेचने  शादी  के  पूर्व  सरकार

 के  पास  जाना  पड़ेगा झर  ४०,००० Fo  या  १
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 :
 लाख  रुपये  की  सम्पत्ति  वाले  लोगों  को

 भी  अपनी  सम्पत्ति  के  निबटाने  aaa  बेचने  के पृष्ठ  ३६

 पूर्व  नियंत्रक से  प्रमाणपत्र छेना  पड़ेगा  ।  इस २  के  पश्चात्‌  निविष्ट  कीजिये  :
 प्रकार तो  भी  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो

 इस  धारा  द्वारा  नियम  बनाने  जायेंगी ।  मेरे  विचार से  सरकार

 मण्डल  के  हाथ  में  कम  से  कम  उन  सम्पदा ओं

 प्रयुक्त  करते  नियमों  या  किसी  नियम  को  मुक्त  करने  का  अधिकार  तो  रहना  ही

 चाहिये जो  मुक्ति  सीमा  के  भ्रन्तगंत  art  हैं
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 [  श्री  तुलसीदास |

 नहीं तो  प्रत्येक को  प्रमाणपत्र प्राप्त  करने  के  में
 ऐसी

 सम्पत्ति
 पर  हमें  कुछ  शुल्क  लगाना

 लिये  नियंत्रक  के  पास  जाना  पड़ेगा  क  क  क  क  ०  पड़ेगा ।  इस  का  उपाय  केवल  यह है

 श्री  ato  डी०  देशमुख  क्यों  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  किसी  वकील  से

 श्री  तुलसी  इस  कारण  कि  arr
 कीजिये  ।

 सम्पत्तियों  के  हस्तांतरण  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 कोई भी  किसी  मृतक  की  सम्पत्ति  श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :  वकील के

 नहीं  खरीदेगा  ।  यह  हस्तांतरित न  होने  वाली

 सम्पत्ति  समझी  क्योंकि  जो  व्यक्ति  अर्थिक  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  साधारण  ज्ञान

 उन्हें  खरीदेगा उस  की  यह  ग़लत  धारणा होगी  लगाना  होगा  |  ऐसे  देश  में  जहां  &<  प्रतिशत

 कि  ae  मुक्ति  सीमा  के  नहीं  भराती  लोग  गरीब  जिन  की  ated  राय  प्रति  वर्ष

 २६४  रु०  में  नहीं  समझता  कि  सीमान्त
 वह  जान  भी  कसे  सकेगा ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  बेचने  वाला  तो  मामलों  के  अतिरिक्त  यहां  कोई  कठिनाई

 होगी  |  हम  धारा  ५१  (३)  में  जो  व्यवस्था
 जानता  होगा  |

 श्री  तुलसीदास :  किन्तु
 कर  रहे  यह

 वास्तव
 में

 उस  व्यक्ति  के

 लिये  होगी  जो  ag  अनुभव करेगा  कि  सम्पदा
 प्रमाणपत्र  देना  पड़ेगा  |  हमारे  यहां  अन्य

 शुल्क  यह  उस  की  इच्छा  पर  है
 ।

 देवों की  भांति  कोई भी  प्रशासन के  पत्रों  को

 जानने  का  प्रयत्न  नहीं  करता  ।  यदि  कोई
 जहां  किसी  को  यह  दृढ़  निश्चय  हो  कि  सम्पदा

 शुल्क  देना  नहीं  ऐसे  मामले में  उसे  हिसाब
 व्यक्ति  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  की  सम्पत्ति  देने की  झ्रावश्यकता नहीं  है  ।  यद्यपि  एक
 खरीद  लेता  है  तो  यह  ॒  सिद्ध  fea  प्रकार की

 जायगी  मुक्ति-प्रमाण पत्र  के  ।  अतः
 कठिनाई

 हो
 सकती  है--में

 यह
 स्वीकार

 नियंत्रक  के  प्रमाणपत्र  जारी  किये  बिना  कोई
 नहीं  कर  रहा हूं  कि  इस  में  एक  भी  कठिनाई

 भी  सम्पत्ति  नहीं  बेचेगा  ।  यदि  ऐसा  नहीं  है  माननीय  सदस्य  द्वारा

 तो  सरकार मत  मुझे  समझाये में  मानने
 प्रस्तावित  संशोधन  विशेष  से  वह  बढ़  नहीं

 सकती  ।  विधिक रूप  से  छोटी  सम्पदा  क्या को  तैयार  हूं
 ।  किन्तु  सरकार को

 सम्पादकों को  मुक्त  करने  का  भ्र धि कार होना
 है  इस  का  feast  करना  है  ।

 चाहिये  ।  राजस्व  मण्डल  को  एक  सामान्य  शक्ति
 दी

 भी  किस  प्रकार  जा  सकती  है  ।  एक  उन्नतिशील
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इस  के  लिये

 नियम  नहीं  बनाये जा  सकते  ?

 खरीदार  यह  जान  भी  कसे  सकेगा  कि  केन्द्रीय

 मण्डल  एक  छोटी  सम्पदा
 को

 मुक्त  करने
 जा

 श्री  ato  डो०  देशमुख  :  यहां  कठिनाई
 रहा  है  अथवा नहीं  ?

 विधि  के  विषय  में  नहीं  है
 ।

 यहां  तो  माननीय
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हिन्दू  विधि  में  भी

 सदस्य  के  कथनानुसार  कठिनाई  दो  व्यक्तियों

 के  सौदे के  बीच  है  ।  खरीदने वाले  को  कुछ
 यहीं  कठिनाई  उत्पन्न  होगी  |  सीमान्त  मामलों

 बुद्धि  लगानी  पड़ेंगी
 ।

 उन  का  कहना  है  कि  में  कुछ  न  कुछ  जोखिम उठानी  ही  पड़ेगी  ।

 मुल्क  सम्पदा
 पर  कर  लगने  के  कारण  et  यह  है  :

 उसे  कोई  भी  खरीदने को  तैयार न  होगा  ।

 इस  का  उत्तर  यह  है  कि  विधि  में  हम  कुछ
 पुष्ट  ३६

 व्यवस्था नहीं  कर  क्योंकि उस  शझ्रवस्था  पंक्ति
 ४

 के  पश्चात्  निविष्ट  कीजिये
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 मण्डल  को  सरकारी  गज़ट  में  मामलों में  urea  की  तिथि  के  नब्बे  दिनों  के

 अधिसूचना के  द्वारा  किसी  भी  वर्ग की  अन्दर  मण्डल  में  नियत  फार्म  पर  ate हो

 दारों  तथा  विद्वेष कर  छोटी  सम्पदाओ्रों  को  सकती है  जिस  की  पुष्टि  नियत  तरीके  से  की

 कुल  wear  इस  अधिनियम  के  किन्हीं भी  जायगी  ब

 उपबन्धों  से  मुक्त  करने  का  होगा  जो  पंक्ति २१  के (२)  पृष्ठ  २९

 उन  शर्तो ंके  अनुसार  मण्डल नियत  करेगा  ।”'  gerard  निविष्ट  कीजिये
 :

 श्री  यही  एम०  त्रिवेदी  :
 में  प्रस्ताव  करता  मूल्यांकन  उपखण्ड  (x)

 ह  के  झन्त्गत  उन  को
 मध्यस्थ-निर्णय  के  लिये

 निर्दिष्ट किये  गए  किसी  मामले को  निबटाते
 (१)  पृष्ठ २८  ४४ से  ५० पंक्तियों

 के  स्थान  पर  निविष्ट  कीजिये  :  समय जिस  प्रकार  वे  उचित  समझे  किसी  भी

 ऐसी  जांच  को  रोक  सकते  हैं  अथवा  रुकवा
 नियंत्रक  के  निश्चय  के  विरुद्ध

 सकते  पुनरावेदक एवं  नियंत्रक  को
 कोई

 सुनवाई का  अवसर  देने  के  परुचात्‌ जैसे भी जैसे  भी

 यदि  उसे  वे  उचित  जारी  कर  सकते  हैं

 तथा  उक्त  आदेश की  एक  एक  प्रतिलिपि
 (१)  नियंत्रक  द्वारा  किये  गये  किसी

 पुनरावेदक  एवं  नियंत्रक  को  भेज  |

 मूल्यांकन  अथवा

 महोदय  उपर्युक्त

 (२)  नियंत्रक  द्वारा  देय  सम्पदा  शुल्क

 निश्चय  करने  के  किसी
 भी

 रादेश  अथवा  गए व  स्वीकृत

 (३)  नियंत्रक  द्वारा  धारा  uy  के  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इन  संशोधनों में

 अन्तरगत  किसी  भी  दण्ड  War
 कल  रोके  गये  संशोधन  भी  जाते  हैं  |

 (४)  किसी  सम्पत्ति पर  सम्पदा  शुल्क  प्रश्न यह  है
 अदा  करने की  जिम्मेदारी  डालने  वाले  किसी

 अन्तिम  रादेश  न्याय-निर्णयन
 खण्ड  ६१,  संशोधित

 रूप  विधेयक

 ग्रीवा
 का  रंग बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 किसी  सम्पत्ति के  सम्बन्ध  में  देय

 सम्पदा  शुल्क से  प्यार  दायित्व को  भ्र स्वीकार
 खण्ड  ६१,  संशोधित  रूप  विधेयक  का

 अंग  बना  दिया  गया  ।

 यदि  उसे  नियंत्रक  द्वारा  मुक्ति

 प्रथम  अनुसूची

 संशोधन  प्रस्तुत  हुए का  प्रमाण  पत्र  अथवा  इस  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  कोई  अन्य  पत्र  प्रदान  करने  का  (१)  पृष्ठ  ३६  पंक्ति  ४  में

 for  ‘“‘the  scheduleਂ  substj-

 पर  ata  tute  First  Scheduleਂ

 तो  धारा  ५६
 के  अंतगर्त खण्ड  और

 के  स्थान  पर

 में  निर्दिष्ट  किये  गये  मामलों  में  तलबी
 अनुसूचीਂ  झ्रादिष्ट  किया  जाय

 का
 नोटिस

 rt  at  तिथि  के  नब्बे  दिनों  के  (२)  पृष्ठ  ३६

 तथा  खण्ड  (7)  में  निर्दिष्ट किये  गए  पंक्ति  १०  के  परिचित  रख  दिया  जाय  :
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 [  उपाध्यक्ष  महोदय  |
 ह  त
 J  प्रथम  भ्रनुसूचि  संबोधित  रूप  में  विधेयक

 का  भंग  बना  ली
 (३)  पृष्ठ  ३६  पर

 द्वितीय  अनुसूची
 पंक्ति  १२  के  रख  दिया  जाय  ॥

 *
 9061  va  Bharatਂ

 श्री  सी०  डी०  :  में  भाग  २  में

 ['

 ह
 आवश्यक  समानुवर्ती  परिवर्तन  के  साथ  संशोधन

 नं०  ६३७  को  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 (४)  पृष्ठ  ३६  पर
 9%,

 00
 (१)  समावेश  (१)  में

 पंक्ति  १४  के  पश्चात  रख  दिया
 रुपये के  स्थान  पर  Roo 000  रुपये  आदिष्ट

 Part  C  Statesਂ
 (२)  समावेश  (२)  का  गोप  किया  जाय

 ise  भाग  ग  शर  दोष  aaa  को  फिर से  संख्या

 —[ato  डी०  की  जाय  ।

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 ७००
 कि

 प्रथम  अनुसूची  संशोधित  रूप
 में  पृष्ठ ३६

 विधेयक  का  बने  |
 पंक्ति  १४  के  यह  जोड़  दियां

 जाय
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 |

 SECOND  SCHEDULE

 (See  sections  5,  34  and  80)

 Rates  of  Estate  Duty

 Part  I

 In  the  case  of  property  which  consists  of  an  interest  in  the  joint  family  property  0  fa  Hindu

 family  governed  by  the  Mitakshara,  Marumakkattayam  or  Aliyasantana  law,—

 Rate  of  Duty

 (1)  On  the  first  Rs.  50,000  of  the  principal  value  of  the  estate  Nil.

 (2)  On  the  next  Rs.  50,000  bed  श  §  per  cent.

 50,000  ्  >  as  74 (3)  Onthe  next  Rs.

 (4  ह  Onthe  next  Rs.  50,000  ”  | ह  vp  10  शी

 1,00,000  os  oP  जै  शि 4G)  On  the  next  Rs  12}

 (6)  On  the  next  Rs  2,00,000  ड्

 (7)  On  the  next  Rs  §,00,000  sy  |  ह  20  ह

 (8)  On  the  next  Rs  10,00,000  bad  25  ys

 (9)  On  the  next  Rs
 दि

 os  ड  30

 (10)  On  the  next  Rs  20,00,000  न  35  ध क

 (11)  On  thebalance  ofthe  principal  value  of  the  estate  40  डि
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 ParT  II

 In{the  case  of  property  of  any  other  kind—

 Rate  of  Duty

 (1)  On  the  first  Rs.  1,00,000  of  the  principal  value  of  the  estate  Nil

 (2)  On  the  next  Rs,  50,000  59.0  जी  शर्क  74  percent.

 (3)  On  the  next  Rs.  50,000  जि  Io  tid

 (4)  On  the  next  Rs.  1,00,006  ”  123  र

 (5)  070  the  next  Rs.  2,00,000  ड  ध क  15  जेके

 20 (6)  On  the  next  Rs.  §,:00,000  33  श  + द  ड्

 (7)  On  the  next  Rs.  I0,00,000  >  39  33  25  शक

 I0,00,000.  १5  3.0  ड्  ys (8)  On  the  next  Rs.  30

 (9)  Onthe  next  Rs.  20,00,000  ह  os  BY  35  ह

 (10)  On  the  balance  of  the  principal  value  of  the  estate  2  40  59.0

 ParT  III

 Inthe  case  of  shares  held  by  a  deceased  memberin  any  such  company  asis  referredto  in  sube

 section  (1)  of  section

 Rate  of  Duty

 (1)  Ifthe  principal  value  of  the  shares  does  not  exceed  Rs.  5,000  Nil

 ह
 (2)  If  the  principal  value  of  the  shares  exceeds  Rs.  5,000  74  per  cent

 द्वितीय  अनुसूची

 धारा  ५,  ३४  और  he 9 )

 सम्पदा  शुल्क  के  दर

 भाग  द

 लात
 मरुमककट्टय्यम  अथवा  अलियास  प्र  विधि  द्वारा  शासित  हिन्दु  परिवार  की  संयुक्त

 परिवार  सम्पत्ति  में  स्वत्व  रखने  वाली  सम्पत्ति  के  मामले

 शुल्क  की  दर

 o,ooc  रुपये  पर (१)  सम्पदा के  मुख्य  मूल्य के  प्रथम
 ह

 बन्ध
 ह  ३  ”

 अगले  ५०,0०0,  रुपये  पर  u  प्रतिशत (२)
 शै  प  बैच

 (3)  40,000  रुपये  पर  stl  प्रतिशत
 ै  ys  4?  ”

 (*)  ५०,००0  रुपये  पर  १०  प्रतिष्ठित
 ह  ”  4.0  ी  ~

 (4)  2,090,000  पर  eon  प्रतिघात
 ह  1.0  ज

 (<)  2,00,000  पर  १५  प्रतिशत
 2  बै  जपी

 (s)  ५.00  | 1०१००  रुपये  २०  प्रतिशत
 )  शप  Pd

 (८)  20,00,000  रुपये  २५  प्रतिशत
 पै  3  ै  ”

 ()  20,00,000  रुपयें  ३०  प्रतिशत
 3)  ज  ह  | 1

 (20)  20,00,000  रुपये  पर  ३५  प्रतिशत

 (११)
 सम्पदा

 के  मुख्य  गाय  के  शेष  भाग  पर  ४८  प्रतिशत
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 [att  सी०  डी०  देशम  भाग  २.

 किसी  अन्य  प्रकार  की  सम्पत्ति  के  मामले

 शुल्क  की  दर

 रुपये पर (१)  सम्पदा  के  मुख्य  मूल्य  के  १,००,०००  द्न्य

 (  २  )
 1.0  पी  ”

 अगले  o,000  रपये  पर  oll  प्रतिश्त

 ी  ी  ही
 ko,ooo0  रुपये  पर  ६०  प्रतिशत

 8.0  ह  | 4
 रुपय (%) *  2,000,000  पर  १२  १/२  प्रतिशत

 पै  2.0  पै  पै
 R,00,000  रुपये  १५  प्रतिशत (५)

 ी  ही  दी  ”
 (%)  &,o  0,000  रुपये  पर  २०  प्रतिशत

 (4  ी  x  ”  ~

 fg \ )
 प  )

 20,00,000  रुपय  प्र  २५  प्रतिशत

 (८)
 ी

 20,0  0,000  रपये  ३०  प्रतिशत
 ै  दी  ै  पी

 (९)  20,090,000  रुपये  पर  ३५  saad

 ४०  प्रतिशत (१०)  सम्पदा  के  मुख्य  मूल्य  के  शेष  भाग  पर

 दे

 मृतक  सदस्य  रा ऐसे किसी ऐसे  किसी  समवाय में  जो  धारा
 ८०  की  उपधारा  (१)  में  निर्दिष्ट

 धुत  अंद  के  मामले

 शल्क  की  दर

 (१)  यदि  अंशों  का  मुख्य  मूल्य  ५,०००  रुपये  से  अधिक  नहीं  है  द्न्य

 (२)  यदि  अंशों  का  मुख्य  मूल्य  ५,०००  रुपये  से  अधिक  है  i}  प्रतिदिन

 a निंटिललन्डलललयं

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  के  कौन से  यह  बात  है  कि  सामान्य  ढांचा  बिगड़  न

 संशोधन  हैं
 ?

 मैं  ने  पहले  से  ही  इस  के  बारे  इसलिये  इस  को  उचित  नहीं  समझा  जाता  t

 में  अपना  निर्णय  दे  दिया  है  ।  बात  यह  है  कि  दरों  को  बढ़ाया  नहीं  जाना

 चाहिये  |
 श्री  गाडगिल  :  ४०  प्रतिदिन से  ऊपर  की

 श्री  आर०  डी ०  में  अपना  संशोधन सब  वृद्धियाँ  समाप्त  हो  गई  हें  ।  प्रत्येक  वृद्धि

 एक  स्तर  से  दूसरे  स्तर  पर  प्रकट  हुई  है
 ।  संख्या

 ७४८
 प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं

 ।

 क्या  किसी  ने  इस  का  हिसाब  लगाया  है
 ?  उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  एच०  एन०

 मुकर्जी  के  संशोधन  संख्या  ७३५  के  लिये
 श्री  एस०  एस०  मोरे :  मान  लो  कि

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  नहीं  ली  गई
 समस्त  योजना  को  बिना  बिगाड़े  या  इसे

 एक  अतिरिक्त  भार  न  बनाते  यदि  क्या  वे  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 मध्यम  स्तर  पर  कुछ  दरों  को  बढ़ाने  या

 घटाने  का  प्रयत्न  किया  जाता  क्या  किया गया  है  तो

 इस  का  ag  परिणाम  होता  है  कि  योजना  में  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  देख  लूंगा  कि

 कोई  अन्तर  नहीं  आता
 क्या

 इस
 का  कोई  भाग  ठीक  है  ।  इसे  देखने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  में  जनता  के  से  ऐसां  प्रतीत  होता  है  कि  ये

 प्रतिनिधि  होते  हैं  ;  इसलिये  जब  दरों  को  अनावश्यक  हें  ।
 अब  में  भाग

 चन्
 X  को  देखूंगा t

 घटाना  तो  अनुमति  लेने  की  कोई  थी  एस०  एस  मोरे  :  यह  कमी  के

 इसका  नहीं  ।  धरों  को  बढ़ाने  के  मामले  में  बारे  म
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  इस  की  अनुमति
 रख  दिया  और  मेरा  दूसरा  आल्ट्नेटिवਂ

 हू  ।  माननीय  सदस्य  स्वयं  अपने  संशोधनों  ऐमेन्डमेन्ट  यह  है  कि  अगर  वहां  निल  न

 का  निरीक्षण  करेंगे  और  बतलाएंगे  कि  वे  रक्खा जा  सके  तो  फिर  उस  के  बजाय  2.0

 कहां  तक  उचित  हैं  ।  पर्सेन्ट  रख  दिया  जाय  ।

 श्री  मुरारका  में  इन  दोनों  एंमेन्डमेन्ट्स के  मुलाहिज़े  से

 अपना  संशोधन  ६८१  प्रस्तुत  करता  वाज़ह  हो  गया  होगा
 कि

 दरअस्ल  मेरी

 केवल  इस  की  अन्त  की  दो  पंक्तियां  ठीक  कोविद  यह  है  कि  जो  डिस्त्रिमिनेशन  हाउस

 नहीं  हें  ।
 ने  इस  वक्‍त  मंजूर  फरमा  लिया  40,000

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  ६८१,
 और  एक  लाख  उस  को  जहां  तक  हो

 संशोधित  रूप  में  प्रस्तुत  होता  है  ।  और  इस  शेड्यूल  के  जरिये  या  इन  दोनों

 संशोधन  ७१९  तथा  ६६५  उचित  नहीं हैं  ।  wea  के  जरिए  बराबर  कर  दिया  जाय  }

 श्री  आर०  Sto  मिश्र  में  संशोधन
 या  जो  कम  से  कम  तमीज  हो  सकती  है

 रक्खी  जाय  |

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 में  जनाब  वाला  की  खिदमत  में  ag  ae श्री  म्रारका  ४  में  संशोधन  प्रस्तुत

 करता  हूं  ।  करना  चाहता  हूं  कि  दरअस्ल  यह  जो

 इस  के  श्री  श्री  मूलचन्द
 एमेन्डमेन्ट  किया  गया  है  वह  fas  इतना

 ही  नहीं  हैं  कि  अब  तक  जितने  उसूल  हम
 शी  कृष्ण  पण्डित  ठाकुर  दास

 मानते  चले  आये  हें  उन  के  खिलाफ  बल्कि
 श्री  बी०  एल०  श्री  सुरेश

 यह  एक  अजीब  चीज़  वाक्या  हो  गई  है  जो  न
 चन्द्र  मिश्र  और  श्री  झुनझुनवाला  के  संशोधन

 कभी  किसी  लेजिस्लेटर  के  दिमाग  में
 सदन  के  सन्मुख  प्रस्तुत  किये  गयें  ।

 और  न  कभी  फाइनल्स  मिनिस्टर  के  दिमाग

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  fra  में  थी  न  ही  कभी  पहली  बिल  में  थी  ।  जब

 मंत्री  जी  ॥  पहले  सन्‌  १९२४  में  टैक्सेशन

 श्री  Ato  डी०
 ददा मख थि  में  अन्त  में  कमेटी  के  सामने  यह  सवाल  उठा  तो  उन  को

 बोलूंगा |
 दिक्क़त  वाक्या  हुई  कि  हिन्दू

 फैमिली  के  बारे  में  हम  क्या  करें  |  हिन्दू उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ए०  एम०

 टामस |
 के  जो  उसूल  हें  वह  कहीं  आब्स्टैक्ल  न  हों  +

 लेकिन  उन्हों  ने  यह  करार  दिया  कि  कोई
 थी  ए०  एम०  टामस  में  अनुसूची

 पर  बोलूंगा  |
 वजह  नहीं  है  कि  ज्वाइन्ट  हिन्दू  फैमिली  को

 टैक्स  करने  में  कोई  2) ATsteogoy  पदा  हो  और

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पंडित  ठाकुर  दास

 भार्गव
 मौत  की  वजह  से  दूसरों  का  जो  इन्टरेस्ट

 होता  है  वह  पास  आन  न होता हो  ।  जब

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  नया  बिल  सन्‌  १९४६  में  मेरे  पास

 जनाब  डिप्टी  स्पीकर  में  ने  दो  वह  विल
 भी

 मौजूद  है
 और

 सेलेक्ट  कमेटी
 मैन्क्स  का  नोटिस  दिया  एक  ७४९  और  की  रिपोर्ट  भी  मौजूद  उस  के  अन्दर  एक

 दूसरा  Vol  ७५०  की
 रू  से  में  यह  लाख  की  जो  सीमा  रक्खी  गई  थी  वह  हर

 चाहता  हूं  कि  देशमुख  साहब  के  एमेन्डमेन्ट  एक  के  वास्ते  एक  ही  थी  ।  उस  में  किसीਂ  तरह

 के  आइटम  नम्बर  २  में  ५  के  बजाय  निल  की  तमीज  मिताक्षरा  और  दाय भाग  में  या
 Re
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 ठाकुर  दास

 मुसलिम  और  न्रिद्चियन  में  नहीं  की  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  हाउस  ने

 गई  थी  ।  जब  सेलेक्ट  कमेटी  में  मामला
 जो

 डिस् टिक कान  कर  दिया  वह  मेरी
 नाकिस

 गया  तो  सितारा  फेमिली  के  वास्ते  कुछ  राय  में  मुनासिब  नहीं
 था  ।

 लेकिन  चूंकि

 रियायतें  रखी  गई  ।  वहां  यह  कहा  गया  कि
 हाउस  ने  फैसला  कर  दिया  में  यह  नहीं

 मिताक्षरा  ज्वाइंट  फैमिली  का  जो  मैम्बर
 चाहता  कि  उस  फैसले  पर  कोई  ऐसी  बात

 हो  उस  पर  cag
 न

 रहे  अगर  वह  १८  साठ  कहूं  जिस  का  मतलब  उस  फैसले  को  मिटाना

 की  उमर  से  पहले  मर  जावे  लेकिन  सेलेक्ट  हो  जाय  |  इसलिए  इस  दोडयूल  के  अन्दर

 ayer  ने  भी  उस  wr  लाख  की  लिमिट  तरमीमें  रक्खी  गई  हैं  वह  ऐसी  हें  कि  वावजूद

 को  रक्खा  और  एग्जेम्प्शन  में  किसी  तरह  इस  के  कि  हम  दफा  ३४  पास  कर  चूके

 का  डिफरेन्सिएदन  मिताक्षरा  और  दाय भाग
 श्री  आर०  डी०  दया  यहां  पर

 में  नहीं  किया  ।  जब  हाउस  में  यह  बिल  आया

 तो  भी  उस  में  कोई  तमीज  नहीं  थी  ।  लेकिन
 भार्गव  साहब  यह  कह  सकते  हूँ  कि  इस  हाउस

 ने  यह
 फैसला  गलत  कर

 दिया
 ?

 यह  तो मेरी  हैरानी  की  az  नहीं  रही  जब  इस  सेलेक्ट
 इस  हाउस  के  ऊपर  एतराज  है  कि  यह  फैसला

 कमेटी  ने  पचास  हजार  और  एक  लाख  की

 कर  दिया  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 सीमा  कायम  कर  दी  ।  अब  अगर  आप  इस

 फैसला  हाउस  ने  गलत  किया  यह  नहीं  कहा
 फर्क  को  मुलाहिज़ा  फ़रमायेंगे  तो  इस  के

 वास्ते  कोई  जवाब  नहीं  हे  कि  क्यों  यह  फके
 जा  सकता है

 रक्खा  जाय  ।  मगर  अब  कि  दफा  ३४  हाउस  सभापति  महोदय  :  यह  कोई  औचित्य

 में  पास  हो  चुकी  है  में  इस  के  खिलाफ  कुछ  yet  नही ंहैं  ।  माननीय  सदस्य  बोलते  रहें

 नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  उस  के  खिलाफ

 कहना  अब  ठीक  भी  नहीं  हैं  ।  लेकिन  अब
 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  में  अदब  से

 मोड्यूल  हमारे  पारा  मोड्यूल  का  वही
 अर्ज  करूंगा  कि  हाउस  के  नजदीक  यह  कहना

 कि  यह  फैसला  हाउस  ने  गलत  कर  दिया
 असर  है  जो  किसी  सेक्शन  का  असर  इस

 इस  हाउस  की  तौहीन  नहीं  है  ।  हम  यहां
 पर

 लिये  में  इस  बिल  के  अन्दर  यह  दुर्गति  चाहता
 रोज  कहते  हैं  कि  लै जिस् लेट्स  ने  गलती  कर

 हूं  कि  ag  तमीज़  जो  हाउस  ने  एक  तरह  से

 नामुनासिब  तौर
 पर  गलती

 से  पास  कर
 दी  ।  हम  इस  बात  को  हमेशा  कहू  सकते  हैं

 का  असर  जायल  हो  जाय  ॥
 कि  में  इस  चीज़  को  गलत  समझता  हूं  कि

 हाउस  कोई  डिस्टिकशन  करने  का  काम

 पाटनकर  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  में  यहां  पर  एक  एक  मैम्बर  की  उतनी  इज्जत

 करता  हूं  जितनी  कि  उस  की  होनी  चाहिये  ।

 सवाल  यह  पैदा  होता  है  कि  आया  लेकिन  में  हाउस  के  फैसले  को  जरूर  गलत

 इस  को  करने  का  असर  पेदा  होगा  और
 कह  सकता  हूं  ।  में  अपने  आनरेबल  दोस्त

 मिताक्षरा फैमिली  का  मं मग् बर  होगा उस  श्री  टी०  clo  क्रष्णमाचारी  की  और  अपने

 के  ऊपर  यह  कानून  ष लारे अदि |  करना  जायज  होगा  बहुत  राने  मेम्बर  साहब  की

 था  नही ं।  कितनी  इज्जत  करता हूं  वह  सब  को  मालम है  ?

 लेकिन  इस  के  माने  यह  नहीं  हूं  कि  अगर

 थी  आर०  Sto  मिश्र  :  हाउस  ने  व्या  कोई  फैसला  यह  लोग  गलत  करें  तो  में  उसे

 कर  दिया  ?
 कह  नहीं  यह  फैसला  गलत  है  ।
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 श्री  आर०  डी०  मिश्र  उन  की  गलतियों  अगर  फाइनेंस  मिनिस्टर  को  पहले

 से  आप  को  कितनी  मुहब्बत
 2  ig  पर  ऐतराज़  है  तो  दूसरे  को  मंजूर  फरमा  लें  ।

 जनाब  मेरी  अदब  से  गुजारिश सभापति  महोदय  :  कोई  औचित्य  प्रश्न

 नहीं  हे  ।  माननीय  सदस्य  बोलते  रहें  ।  हैं  और  में  बड़े  दुःख  और  तकलीफ से  दो  चार

 लातें  फाइनल्स  मिनिस्टर  साहब  की

 दिग किसी  डी०  देशमुख  :  औचित्य  प्रश्न

 में  पेदा  करना  चाहता  हू ंहूं  और  वह  यह  है
 तो  यह  है  कि  जब  खंड  ३४  में  हम  दो  विभक्ति

 सीमाएं  स्वीकार  कर  चके  हूं  और  अब  यदि  सब  से  ले  सवाल  यह  पैदा  होता  है

 कि  यह  एस्टेट  इटली  किस  चीज  पर  लगनी
 हम  आनुषंगिक  रूप  से  अनुसूची  में  संशोधन

 करना  चाह  रहे  हें  तो  क्या  माननीय  सदस्य  चाहिये  ।  जिस  दिन  से  यह  एस्टेट  ड्यूटी
 का

 सवाल  चला हू
 ह

 पहले  सन्‌  १९२४  मे ंं  टैक्सेशन को
 यह  कहने  का  अधिकार  हं  कि  दूसरे

 इन्क्वायरी  कमेटी  के  सत  ४६  के
 ५०,०००  पर  भी  कूछ  कर  न  लगे

 ?

 एक्ट  म  आर  पन  ५२  हस
 सह  eval पह  चीज़  गलत  नहीं  होगी  ?  दूसरी  बात  वह

 यह  कहते  है हूं  कि  दर  घटा  कर  नाम  मात्र  कर  हुआ  है  कि  जब  एक  शरू
 मर  जाता  है

 है

 दी  जाये  ।  म  कहता है  कि  यह  ०१  प्रतिशत  उस  की  जायदाद  जो  दूसरों  पर  जाती हैं है  उस

 लगाई  मेरी को  दर  महीं  के  बराबर  ही  है  ।  पारिभाषिक  पर  यह  एस्टेट  ड्यूटी  MN  जायगी
 '

 के  मरने  के  लाद रूप  से  आप  कह  सकते  हे  कि  बह  चीज़  अदब  से  गुजारिश है  कि

 अगर  उस  की  जायदाद  2५  हजार  या  ५० गीत  नहीं  है  ।  यदि  वह  यह  कहें  कि  ५

 हजार  या  एक  लाख  की  हैं  आप  को  उस  से प्रतिशत  से  घटा  कर  2  प्रतिशत  कर  दिया

 ज्यादा  पर  टेक्स  लगाने  का  अख्तियार  नहीं तो  यह  दूसरी  बात  है  ॥

 नहीं
 है  ।  अगर  आप  यह  उसूल  दुरुस्त  समझने

 पंडित  ठाकर  दास  भाग  म  अदब
 हूं  तो  में  अदम  से  अज़  करूंगा  कि  आप  ने

 से  ay  करूंगा  कि  दोनों  असेंसमेंट  बिल्कुल
 एक  ऐसी  तमीज  रख  रखी  है  कि  जो  हमारे

 21  दूसरे  अमेंडमेंट के  बारे  में  तो
 कांस्टीट्यूशनल  के  खिलाफ  हमारी  सेक्यूलर

 फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  फरमा  ही  दिया
 स्टेट  के  खिलाफ  हैं  और  दुनिया  भर  के  टेक्सेशन

 है  |  में  ने  यह  समझा  कि  शायद  पहले  पर
 के  जितने  कानून  हैं  उन  के  खिलाफ ह

 ऐतराज़  हो  इसलिये  म॑  नें  दूसरा  अमेंडमेंट

 रखा  था  ।  आप
 ह  झनस  नवाल  इनकम टैक्स  में  है  ।

 ५  रखें  या  आप  बिल्कुल

 वाज  न  करें  यह  आप  को  अख्तियार  है  ।  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :
 पेरे  पीछे  से

 तो  भी  दूसरा  अमेंडमसेंट  इन  आडर  है  ।  में  मिस्टर  रोहिनी  कुमार  जी  के  कहने  पर  यह

 दफा  38.0  को  रिव्यू  नहीं
 करता

 ।  लेकिन  तमीज़  रवां  रखी  गई  तन  के  कहन  पर

 मोड्यूल  में  आप  को  अंतिम  र है  कि  आप  यह  कहा  जाता  हैं  कि  यह  इनकम  cae  में
 निल

 कर
 दें  ।

 लिमिट  वही  रहेगी  पर  आप  को  रवा ंहे  इसलिए  इस  में  भी  रवां  कर  दिया  गया

 अख्तियार  है  कि
 आप

 चाज  न  करें  ।  बहर  है  ।  में  और  wa  बातों  को  छोड़  कर  सब  से

 सूरत  दूसरे  अमेंडमेंट  पर
 तो

 फाइनेंस  मिनिस्टर  पहले  इसी  बात  को  एग्जञामिन  करना  चाहता

 साहन  एतराज़  नहीं  करते  |  ०५  से  भी  हूं  कि  यह  जो
 इनकम

 cay
 में  रवां  रखी

 कुछ
 न

 तरु  तो  आप  के  खज़ाने  में  जायगा  गई  है  यह  कहां  तक  दुरुस्त  हैं  ।  जनाब  वाला

 लाखों  रुपया  आप  के  कामर्स  में  आ  जायगा  |  qs  कि  पिछले  ८०  वर्ष  से  मिलाकर

 ज्वाइंट  fara  फैमिली  पर  किस  कद्र  gen  है
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 ठाकुर  दास

 भी  मे ंने  फाइनेंस  मिनिस्टर  से  यही  शिकायत
 कि  एक  इंडिविजुअल  को  और  एक  जाइंट

 हिन्दू  फैमिली  को  एक  ही  बेसिस  पर  रखा  की  थी  कि  यह  जो  तमीज़  रवां  रखी गई  है

 ज्वाइंट  हिन्दू  फैमिली  के  साथ  यह  दुरुस्त  नहीं
 जाता  है  ।  में  ने  इस  के  खिलाफ  बार  बार

 सख्त  आवाज़  उठाई  है  ।  में  सन्‌  २८  से  इस  के
 है  ।  हिन्दुस्तान  में  हर  एक  इन्सान  के  साथ

 यकसां  सलूक  होना  चाहिये  । खिलाफ  आवाज  उठाता  रहा  हूं  और  बीस

 वर्ष  के  बाद  सन्‌  ४८  में  जान  मथाई  साहब  ने
 और  मुझे  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  वक्त

 यह  महसूस  किया  कि  मेरी  आवाज़  में  असर  फाइनेंस  बिल  पर  यह  नहीं  हो  सकता  पर

 था  और  हिन्दू  ज्वाइंट  फैमिली  के  साथ  इन्साफ
 यह  टैक्सेशन  इन्क्वायरी  के  सामने

 नहीं हो  रहा  चुनांचे  उन्हों  ने  सन्‌  १९४८ में  रखा  जायगा  ॥
 उस  को  लोअर  लिमिट  का  उबल  कर

 में  अदब  सेज  करूंगा  कि  aq  २८  में
 ae  इंडिविजुअल  वास्ते  ४२००  है  तो

 जाइंट  हिन्दू  फैमिली  के  वास्ते  ८४००  है  |
 जब  कि  म  सब  से  पहले  इस  हाउस  में  आया

 और  बाद  में  भी  सन्‌  ४५,  ४६  और  ४७  में
 में  ने  समझा  था  कि  यह  पहला  कदम है  और

 चल  कर  यह  तमीज़  बिल्कुल  मिट  जायगी  |  हर  मतंबा  मे  यह  आवाज़  उठाता  रहा  लेकिन

 मुझे  अफसोस  है  कि  जो  जवाब  मुझे  मिस्टर
 चुनांचे  इन्वेस्टिगेटिंग  कमीशन  ने  जब  अपनी

 fore लिखी  तो  उन्होंने  यह  करार  दिया
 लियाकत  अली  खां  साहब  ने  दिया  वही  हमारे

 दूसरे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहिबान  देते  रहे कि
 अगर  जाइंट हिन्दू  फैमिली में  तीन  या

 से  ज्यादा  मेम्बर  हों  तो  ८४००  नहीं
 कि  टैक्सेशन  इन्क्वायरी  कमेटी  को  आने  दो

 उस  के  सामने  यह  मामला  आयेगा  बीच  में बल्कि  लिमिट  तीन  गुनी  होनी  चाहिए  ।

 वह  सवाल चल  रहा  था  कि  इसी  दौरान
 हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  हमारे  मौजूदा

 फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  फरमाते  हें  कि में  यह  बिल  आ  गया  |  जनाब  वाला  महसूस

 करेंगे  कि  एक  बात  के  लिये  बीस  वर्ष  तक  बहुत  से  मामलों  में  वह  ओपेन  माइकल  रखते

 हें  लेकिन  हिन्दू  ज्वाइंट  फैमिली  का  बदकिस्मती
 पड़ा  ।  में  अदब  से  अज॑  करना  चाहता

 हूँ  कि  इस  तमीज  को  भी  दूर  कराने  के  लिए
 से  ऐसा  एक  सबजेक्ट  है  कि  जिस  के  लिये

 दरवाज़ा  बहुत  थोड़ा  सा  खुला  है  ।  और  में
 बीस  ्  नहीं  चाहे  at  वर्ष  तक  लड़ना  पड़े

 हम  इस  को  दूर  करा  के  छोड़ेंगे  क्योंकि  यह
 थोड़ा  सा  खुला  है  इसलिये  कहता  हूं  कि

 अगर

 वह  चाहते तो  इस  वक्त  भी  कुछ  न  कुछ  कर
 एक  डिस्क्रमिनेशन है  जो  कि  सेक्यूलर

 स्टेट  के  खिलाफ  है
 और

 सेक्यूलर  उसूलों  के
 सकते  थे  |  टैक्सेशन  इन्क्वायरी  को  मामला

 जायगा  उस  में  न  मालूम  कितना  वक्त  लगेगा
 है  और

 टैक्सेशन  के  उसूलों  के  खिलाफ

 है  ।  में  नहीं  चाहता  था  कि  में  इस  पर  ज्यादा
 और  न  मलूम  इस  मामले  पर  कब  गौर  होगा  |

 में  एक  बात  अज्ञ  करूंगा  कि  यह  एस्टेट  ड्यूटी बहस  करता  लेकिन  मिस्टर  रोहिनी  कुमार

 चौधरी  ने  मुझे  मजबूर  कर  दिया  कि  में  जनाब
 बिल

 सन्‌
 ie

 में
 आया  था

 उस  वक्त  में  ने

 इस  को  रेफर  किया  था  और  अजे  किया  था वाला  की  खिदमत  में  चन्द  और  बातें  अज

 |  कि
 अब  गवर्नमेंट  ने  इस  उसूल को  मान

 लिया  है  कि  फार  परवेज़  आफ  टैक्स

 चुनांचे  में  जनाब  वाला  की  खि  q
 ~

 डिवाइडेड  हिन्दू  ज्वाइंट  फैमिली  डिवाइडेड
 स्पीच  पेशा  करना  चाहता  हूं  जो  कि  मे  ने

 के  तौर  पर  ट्रीट  किया
 जा  सकता  है  ।  सन्‌

 इस  हाउस  में  सन्‌  ४७  में  दी  थी  ।  उस  वकत  ४६  के  अन्दर  यह  उसूल  थाना  गया  कि  किसी
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 शख्स  के  मरने  के  बाद  ख्वाह  खानदान  मुश्तरका  तरह  चाहें  कर  लें  ।  में  जनाब  से  1.0

 हो  उस  को  डिवाइडेड  माना  जायगा  में  करना  चाहता  हूं  कि  में  ज्वाइंट  हिन्दू  फैमिली
 ने

 सन्‌  १९४७  में  अज़ं  किया  कि  कोई  जवाज़  के  तौर  पर  टेक्स  नहीं  देता  हूं  और  में  नहीं

 नहीं  है  आप  के  पास  कि  आप  दो  तरह  का  चाहता  कि  इस  तरह  किसी  और  का  मामला

 उसूल  रखें
 ।  म

 तो  एक  स्पोर्टिग  आफर  करता  देखा  जाय  fe  वह  ज्वाइंट  हिन्दू  फैमिली

 2  ।
 यह  कितनी  नामुनासिब  बात  है  कि  एक  की  बिना  पर  टैक्स  देता  हे  या  नहीं मामला

 ही  स्टेट  में  एक  ही  टैक्स  के  लिए  दो  उसूल  माने  एਂ  और  ी  का  नहीं  है  ।  यह  जनरल  सवाल

 जायें
 ।

 मुझ
 को  दो

 मर्तबा  पहले  इस  बिल  पर  है
 ।

 में  जानता  हूं  कि  इस  हाउस  में  इस  ऐक्ट

 बोलने  का  मौका  मिला  और  में  ने  दोनों  मतबा
 के  बनने  के  बाद  भी  ज्वाइंट  हिन्दू  फैमिली  के

 फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  की  खिदमत  में
 तौर  पर  एस्टेट  ड्यूटी  लगेगी  |  आम  तौर  पर

 अर्ज  किया  कि  आप  मेहरबानी  कर  के  अपना  इनकम  टेक्स  की  मेहरबानी  से  हिन्दू  ज्वाइंट

 हाथ  इनकम  टैक्स  से  जल्द  ज्वाइंट  हिन्दू  फेमिली  खत्म  होती  जा  रही  है  और  यह  जो

 फैमिली  से  उठा  लें
 ।

 में  अदब  से  पूछना  चाहता  आखिरी  किक  लगा  है  उस  से  आयन्दा  हिन्दू

 हूं  अपने  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  से  कि  वह  ज्वाइंट  फैमिली  बिल्कुल  खत्म  हो  जायगी  ।

 आज  हिसाब  लगायें
 और

 देखें  कि  सुपर  में  अदब  से  प्रजा  करना  चाहता  हूं  कि  यह  सवाल
 जिस  की  पहले  लिमिट  ७५  हजार  थी  हिन्दू  पर्सनैलिटी  का  नहीं  है  कि  कौन  टेक्स  देता  है

 ज्वाइंट  फैमिली  के  लिए  और  ५०  हजार  थी  कौन  नहीं  देता  यह  सवाल  बिल्कुल

 अन  डिवाइडेड  फैमिली  के  वास्ते  उस  को  भी  प्यौरली  इन्साफ़  का  सवाल  है  ।  अगर  आप

 बाद  में  उसी  के  साथ  कर  दिया  गया  ऐसा  टैक्स  लगाएं  जिस  में  हिन्दुओं  पर  अलग

 और
 जो  इनकम  टैक्स  हिन्दू  ज्वाइंट  फैमिली  टेक्स  की  इन्सीडेंस  हो  और  मुसलमानों  पर

 पर  लगाया  सिवाय  उस  के  कि  जो  अलग  क्रिर्चियन्स  पर  अलग  तो  में

 मिस्टर  जान  मथाई  साहब  ने  घटा  दी
 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  टैक्स  जायज़

 तो  पता  चलेगा  कि  दीगर  फैमिली  पर
 होगा  ।  अगर  शिया  पर  अलग  टैक्स  सुन्नी

 जो  टैक्स  लगा  है  उस  के  मुकाबले  में  ज्वाइंट  पर  अलग  टैक्स  तो  क्या  यह  जायज़  होगा
 ?

 हिन्दू  फिलिप  पर  अरब हा  खरबहा  ज्यादा
 अगर  आप  प्रोटैस्टैंट पर  अलग  टेक्स  की

 रुपया  गवर्नमेंट  वसूल  कर  चुकी  है  जो  कि  उस  इन्सीडेंस  कैथोलिक  पर  अलग

 को  ज्वाइंट  हिन्दू  फैमिली  से  इनकम  टैक्स  के
 अगर  आर्यंसमाजियों पर  अलग  हो  और  ब्रह्म

 उसूल  के  मुताबिक  वसूल  नहीं  करना  चाहिये  समाजियों  पर  अलग  इन्सीडेंस  तो  क्या

 यह  जायज़  है  ।  आज  आप  aa  के  अन्दर

 क्या  कर  रहे  हें  ।  आज  मिताक्षरा  फैमिली में
 अदब  से  श  करना  चाहता  हूं  कि

 आप  देखिये  कि  आज  १९५३  में  किस  क़दर  पर  टैक्स  की  लिमिट  अलग  कर  रहे  हैं  और

 सख्त  ध  हिन्दू  ज्वाइंट  फैमिली  पर  मुसलमानों  और  क्रिदिचियन्स  पर

 होता  है
 ।

 अब  फिर  आज  गवर्नमेंट उसी  चीज़  टैक्स और  है  ।  में  अदब  से  ae  करता  हूं  कि

 को  परपेचुएट
 करने  की  कोशिश कर  रही  है  हम  ने  जो  यह  कांस्टीट्यूशनल  बनाया है  उस

 में  मे ंजनाब  की  तवज्जह  दफ़ा  १४  और  १५ में
 उम्मीद  रखता  था  कि  कम  से  कम  आज

 तो  न्य गवन मट  इस  बात  को  समझेगी  कि  ज्वाइंट
 की  तरफ़  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हम  ने  इस

 हिन्दू  फैमिली  ऐसी  चीज़  नहीं  है  कि  जिस  कांस्टीट्यूशनल  में  इस  तरह  के  बेसिस  को  नहीं

 को  आप  जिस  तरह  चाहें  दबा  लें  और  जिस  रखा  |  दफा  १४  इस  प्रकार  है
 :
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 ठाकुर  दास

 4.0  राज्य-क्षेत्र  में  किसी  व्यक्ति  को  अलग  फैमिली  के  तौर  पर  देखते  हैं
 ।

 फिर

 विधि  के  समक्ष  समता  से  अथवा  विधियों  के
 = 1६

 समान  संरक्षण  से  राज्य  द्वारा  वंचित  नहीं

 किया  जायेंगी  प
 आर्थिक  और  राजनैतिक

 न्याय  ;
 v

 में  अदब  से
 ae

 करना  चाहता  हूं
 कि

 सोशियल  जस्टिस  है  ।  लेकिन  यह  सोवियत
 अगर  आज  एक  आदमी  के  पास  साफ़  ज्वाइंट

 फैमिली  प्रापर्टी  है  तो  उसे  विधि  के  समक्ष  जस्टिस  कहां  रहती  है  जब  कि  आप  कहते  हैं

 कि  जो  हम  एक  सिस्टम  आफ़
 ला

 को  बिलांग समता  &  वंचित  किया  जा  रहा  हूँ  ।

 करते  हैं  तो  दूसरे  बेसिस  पर  टैक्स  लगता  हैं
 ।

 इसी  तरह  से  आप  आगे  दफा  १५  में
 सेरा  एक  सिस्टम  ऐसा  है  जो  कि  परम्परा

 से

 मुलाहिज़ा  फरमावें
 :

 चला  आया  है  और  उस  को
 आप

 इस  तरह

 किसी  नागरिक  के  विरुद्ध  केवल  अलग  तरीक़े  से  टैक्स  करते  हैं
 ।

 यह  कहां

 जन्मस्थान  अथवा  सोशियल  जस्टिस  रहती है
 ?  फिर  :

 इन  में  से  किसी  के  आधार  पर  कोई  विभेद  नहीं

 करेगा  प  और  अवसर  की  समता  0.0

 मेरी  अदब  से  गुज़ारिश है  कि  एग्ज़ेम्पदान

 लिमिट
 में

 फर्क  हे
 और

 बहुत  से  मैम्बर  साहबान
 की  गरिमा  और  राष्ट्र  की

 ने  स्केल  का  भी  डिफरेंस  रखा  है  ।  लेकिन

 स्केल  अब  तो  मेहरबानी कर  के  हमारे  मिनिस्टर

 एकता  सुनिश्चित  करने  वाली  i

 साहब  ने  तरमीम कर  और  अब  स्केल
 परन्तु  यहां  व्यक्ति  की  गरिमा  कहां  है  ?

 एग्जेम्पशान  के  अतिरिक्त  एक  सा  हो  गया  है  ।
 जब  कि  आप  उसी  क़िस्म  का  जजिया  मेरे

 इस  के  पहले  स्केल  भी  और  क्योंकि  ७५
 ऊपर  लगाने  की  कोशिश  करते  हैं  जैसे

 कि

 हजार  और  के  बाद  २५  इज़ार  पर  और
 मुग़लों  ने  कभी  ठगाया  था

 ।
 वह  एक  तरह  से

 स्केल  में  भी  फक  था  और  अमाउंट  में  थी
 तमीज़  करते  थे  ।  मुग्  बादशाहों  के  ज़माने

 hh था  ।  में  जनाब की  खिदमत में  एक  में  तो  यह  होता  था  कि  मुसलमानों
 पर  इस

 ज़रा  सा  फिक्र  और  पढ़  हमारे  तरह  टैक्स  लगे  और  हिन्दुओं  पर  दूसरी  तरह

 ट्यूशन
 की

 उस  कुंजी  में  से  जो  कि  यहां  बयान
 से  टैक्स  लगे  ।  अभी  राजस्थान  में  भी  यह

 की  गई  है  और  जिस  के  वास्ते  हम  अपने  प्राइम
 तमीज़  होती  थी  कि  अगर  उसी  ज़मीन  को

 मिनिस्टर  के  हमेशा  के  लिये  अनुगृहीत  हैं
 ।

 बोने  वाला  कोई  राजपूत  है  तो  उस  से  एक

 उन्हों  ने  प्री एम् बुल  में  लिखा  था
 चौथाई  हिस्सा  लिया  जाता  था  और  अगर

 भारत  के  भारत  को  एक  वहीं  बोने  वाला  जाट  होता  था  तो  उस  से

 सम्पूर्ण  प्रभुत्व-सम्पन्न  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य
 एक  तिहाई  ले  लिया  जाता  था

 ।  यह  सब

 बनाने  के  लिये  तथा  उस  के  समस्त  नागरिकों  बातें  हम  ने  देखी  हैं  ।  लेकिन  आज  सन्‌  2842.0 ३
 ''

 में  यह  कहना  कि  एक  हिन्दू  से  तो  हम
 फैमिली

 गो  फैमिली  अब  सिटिज़न्ज़  को  के  तौर  पर  टैक्स  लेंगे  और  दूसरे  को  और  तरह

 सारे  सिटिज़न्ज़  को  ।  यहां  आप  सिटिज़न्ज़  के  सिटीजन  की  तरह  ट्रीट  यह  बिल्कुल

 की  फैमिलीज  में  तमीज़  करते  आप  अलग  एरोनियसली  रॉग  अनजान  और  सबवसिव
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 मेरी  समझ  में

 अ  नयान
 आफ  आल  प्रिसीपल  आफ  जस्टिस  है  और  Tel  जाया  ।  मुझ  को  इस  का

 यह  अनडिमाक्रेटिक  है  और  अनकांस्टीट्यूशनल  किसी  भी  सेक्शन  में  पता  नहीं  लगा  ।

 है  ।  मेरे  पास  और  कोई  अल्फ़ाज  नहीं  हैं  कि

 में  जनाब  की  खिदमत  में  एक  बात  और
 जाहिर  करने  के  लिये

 ।
 इस  तमीज  के  रखने

 से
 हममें  बड़ा  भारी  नुक़सान  हुआ  है  |  अर्ज  करना  चाहता  हूं  ।  अब  पंजाब  का  नाम

 में  ने  जनाब  वाला  की  खिदमत  में
 हमारे  आनरेबिल  मिनिस्टर  साहब  ने  इस

 अमेंडमेंट  के  ज़रिए  लिया  पंजाब  की

 अरे  किया  कि  हिन्दू  ज्वाइंट  फैमिली  को  ट्रीट  ऐग्रीकल्चरल लैंड  और  दूसरी  जगह  को  भी

 करने  में  जो  उसूल  क़ायम  किया  गया  है  वह  यह  शामिल  किया  गया  है  |  बम्बई  और  मध्यभारत

 है  कि  इंडीवीज्यूअल  पर  टैक्स  नहीं  लगत  को
 भी  शामिल  किया  है

 ।
 में  उन  की  खिदमत

 बल्कि  फैमिली  पर  टैक्स  लगता  है  ।  में  में अजे॑ करना चाहता हूं करना  चाहता  हूं  कि  पंजाब में

 अदब  से  पुछना  चाहता  हुं  कि  क्या  कोई  कस्टम  इज  दी  कास्ट  रूल  त्रयी  डिसीजन |

 कोई  कानून  और  कोई  कैनन  कहीं
 हिन्दू  विधि  या  मुसलिम  विधि-पंजाबियों  पर

 पर
 भी

 आप  दिखला  सकते
 ह

 जहां  पर
 कि

 बन्धन क़ारी  नही ंहै
 ।  जिन  को  पंजाब  के  हालात

 फेमिली  पर  टैक्स  लगता
 हो  ?

 मैं  तो
 निहायत  से  वाक़फ़ियत  हूं

 और
 जिन्होंने  इन  पर  गौर

 अदब  से  अज़  करूंगा  कि  इस
 को  इस  तरह  फरमाया  होगा  वे  तसव्वुर  करेंगे  कि  पंजाब ने

 से  आप  के  सामन  बड़ी  दिक्कतें  पेश
 ३५  में  कस्टम  की  कितनी  इडियट्स  है  ।  जब  कभी

 इस  में  बड़े  मुश्किल  सवाल  पैदा
 पंजाब  में  कोई  faferara  होता  हूँ

 ,
 तो  जितने

 होंगे  जिन  का  हल  करना  हमारे  आनरेबिल
 मुकदमें  वहां  बात  हें  उन  में  कस्टम  का  सवाल

 पदो  हाता
 हू

 दत
 से  वारेन  बहुते फेल

 नहीं
 डिपार्टमेंट  के  लिये  बड़ा  मुश्किल  होगा  ।  में

 अदब  से  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  तो  कोई  इम्पा्टोट  होता  है  ।  लेकिन  जहां  की  डरबन
 भी

 सैक्शन  इस  में  ऐसा  नहीं  मिला  जिस  में  meet  का  क्वीन  पैदा  होता  हैं  वहां  हर

 एक  सवाल  का  जवाब  मिलता  हो  ।  में  ने

 सेक्शन ३४  को  गौर  से  पढ़ा  लेकिन उस
 मुकदमें  में  यह  तनकीद  निकलती  है  कि  शख्स

 हिन्दू  ला  से  ward  हँ  या  कस्टम  से  कौर  हर

 में  भी  ag  नहीं  दिया  हूँ  कि  जिस  के  पास  दो
 पर  शहादतें  ली  जाती  हू  कि  वह  किस  ला

 तरह  की  प्रापर्टी  होगी  तो  एग्जेम्पशतन  लिमिट
 से  गंवाने है  ।  फिर  में  जानता  हूं  कि  सारे  fees

 कसे  क़ायम  करेगे  दी  तरह  को  यलो
 स्तान  में  कस्टम  की  कितनी  इडियट्स

 एक  तो  हिन्दू  फैमिली  प्रापर्टी  है  और  दूसरी  जिन्होंने  हिन्दू  ला  पढ़ा  होगा  वह  इस
 को

 ग़ैर  ज्वाइंट  फैमिली  प्रापर्टी
 ।

 ऐसी  सूरत
 में  एग्जेम्पहान  लिमिट  किस  कों  दी  जायगी  ?

 बखूबी  जानते  है  ।  हिन्दू  ला  को  कस्टम  ने

 कितना  चैनल  कर  दिया  है  यह  सब  को  मालूम

 at  एस०  एस०  मोरे  :  प्रो  रेटा  ।  ि  |  क्या  देशमुख  साहब  ने  283.0  में  हिदू

 ला  बेवा  को  हक  तरमीम  नहीं  कर

 पंडित  ठाकर  दास  wig  अगर  दिया  हूँ  ?  पंजाब  में  fag  फैमिली  पर  इस

 एग्जेम्पदान  लिमिट  से  ज्यादा  होगी  तो  प्रोजेक्ट  बड़ा  एडीजे  असर  पड़ता हूँ
 ।  वहाँ  हर

 टैक्स  होगा  ।  मगर  एम्जेम्पशन  लिमिट  से  एक  केस  में  यह  तय  करना  होता  हैं  कि  war

 ज्यादा  हो
 तभी  यह  लेकिन

 एग्जेम्पशन  वहू  हिन्द  ज्वाइंट  फे  मिलीਂ  से  गवन  होता

 लिमिट  किस  तरह  से  डिटरमिन  होगी  यह  या  नहीं  कौर  किस  कस्टम  से  wad  होता  है  ।

 421  PSD
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 पिंडित  ठाकुर  दास

 इस  सिलसिले  जनाब  में
 ही  हर  एक  जगह  देखने  की  कोशिश  नहीं  को

 रेबिल  फायनेंस  मिनिस्टर  साहब  की  खिदमत  जायेंगी  ।

 मग-रज  करना  चाहता  हूं  कि  हिन्दू  ला  का  क्या
 x

 उसूल  ie  ।  भ्रब्बल  उसूल  यह  है  कि  हर  अगर  कानून  यह  है  जैसा  कि  में  कहता

 एक  दास  के  हाथ  में  यह  चीज  उस  को  हूं  ,  तो  में  से  यह  पूछना  चाहता  ¢  कि  श्राप

 यह  अख्तियार  है  कि  वह  हिन्दू  ज्वाइंट  फैमिली  ज्वाइन्ट  हिन्दू  फैमिली  को  तो  पचास  हजार

 को  खत्म  कर  सकता  है  |  कोई  तक  एक्जेम्पदन  देते  हूं  लेकिन  दूसरों  को

 चाहे  कि  इस  ज्वाइंट  फैमिली  को  खत्म  एक  लाख  तक  देते  हे  तो  मेरा  तो  एतराज़  इस

 कर  दूं  तो  अपना  इरादे  के  इज़हार से  वह  इरादा  डिस्क्रिमिनेशन  पर  ह  शहर  वह  उसूली  एतराज

 भ्रनईक्वोवोकल  तो  उस  से  वह  फैमिली  है  ।  इसका  नतीजा  तो  यह  होने  वाला  &  कि

 को  जब  चाहे  खत्म  कर  सकता  है  ।  वह  एक  वह  जिसका  फायदा  इसमें  होगा

 नोटिस  दे  कर  खत्म  कर  सकता  हू  ।  एक  पार्टीशनਂ  वोकल  इंटेंशन  ज़ाहिर  करेंगा  कि  मुझे  ज्वाइंट

 की  दरख़्वास्त से  वह  फैमिली  को  खत्म  कर  हिन्दू  फैमिली  से  माफ  फ़रमाया  में

 सकता  है  ।  जनाब  पहले  कानून  कुछ  ज्वाइन्ट  हिंदू  फैमिली  को  छोड़ता  हूं  कौर

 लेकिन  अराज  हमारे  सालों  इस  तरह  वह  इससे  अलग  होकर  हमने  जो

 देश का  कानून  सब  इस  को  मानते  प्रिवी  एक  wan  लिमिट  उनके  लिये  कायम  की

 काउन्सिल  के  फसल  से  यह  शुदा  कानून  वहं  उस  लिमिट  को  खत्म  कर  देगा  अर  वह

 हे  श्र  सारे  THAT  इस  की  ताईद  करेंगे  कि  लिमिट  एक  मिनट  भी  कार्य  नहीं  रहेगी  |

 हर  एक  हिन्दू  को  अख्तियार हैं  कि  एक  इनकम  टै  कस  ऐक्ट  में  तो  हिन्दू  ज्वाइन्ट  फैमिली

 इक् वी वोकल  नोटिस  देकर  वह  ज्वाइंट  फैमिली  के  लिये  जो  लिमिट  कायम  की  वह  तो  किसी

 हद  तक  कायम  भी  रह  सकी  क्योंकि  उसके को  जब  चाहे  खत्म  कर  सकता है  ।  उस  को  कोई

 चीज  ऐसा  करने  से  नहीं  रोकती  ।  लेकिन  लिये  हमने  ऐक्ट  में  २५  का  प्राचीन

 इनकम  टेक्स  ला  में  एसी  बात  क्योंकि  कर  दिया  था  कि  जब  तंक  रजिस्ट्रियां  न

 वहां  पर  उन्होंने  इस  के  fast  एक  और  नयी  तब  तक  art  यह  वैलिड  नहीं  लेकिन

 दफा  २५  ए  बनाई  कि  जब  तक  कि  पार्टीशन  हमारे  इस  स्टेट  ड्यूटी  बिल  के
 अन्दर

 बिलकुल  मुकम्मिल  तरीके  से  नहीं  हो  जाता  कोई  ऐसी  दफ़ा  नहीं  है  अर  इस  वास्ते  में

 उस  वक्त  इनकम  टेक्स  के  लिये  वह  सेपरेशन  आपसे  अर्ज  करूं  कि  इसमें  होगा  यह

 नहीं  जायेगा  ।  यह  चीज  fez  ला  के  कि  एक  साल  की  एक्जेम्पदान  पाने  के  लिये

 कतई  खिलाफ  थीं  ।  उस  पर  इसਂ  हाउस  में
 जायदाद  वाला  मरने  से  पहले  अरपना

 जब  बहस  हुई  तो  इसी  तरह  फायनेंस  इरादा  जाहिर  कर  देगा  कि  में  अपनी  जायदाद

 बिल  के  मौके पर  बहस  करते हुए  जहां  पर  राज  का  पार्टीशन  करता  हुं  झर  इस  पार्टीशन  के

 हमारे  सी ०  डी०  देशमुख  साहब  बेठ  हुए  हैं  करनें  से  उसकी  टैक्सेशन  लिमिट  इप्सो  फोटो

 उसी  जगह  पर  उन  के  प्रोसेसर  षणमूखम  एक  लाख  बन  जायेगी  ।  में  अदब  से  करना

 चेटी  सा  ने  हमको  यकीन  दिलाया  था  कि  चाहता  हूं  कि  उसके  लिए  एक  तरीका  यह  है

 इस  पर  कमल  करते  वक्त  हम  इस  तरह  से  कि  एक  areal  सिविल  मैरिज  कर  अथवा

 अमल  करेंगे  कि  जहां  हार्डदशिप  होगी  इन  अवर  और  कोई  मजहब  शभ्रख्तियार  कर  लें  कौर

 श्रोपीनियन  वहां  हिन्दू  ला  के  प्रिन्सिपल  को  तीसरा  तरीका  आपकी  खिदमत

 माना  जायेगा  और  मीट्स  एण्ड  बाउन्ड्स  को  में  ast  किया  ।  इकोनामिक  लाज  बड़े  रुथ लेस
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 होते  इनकी  तारीफ  बड़ी  सख्त  होती  है  कि
 आज  इस

 बिल
 के  पास  होने  से  यह  होगा

 और  इन  से  कोई  बच  नहीं  सकता और  यह  कि  हर  एक  आदमी  के  मरने  पर  आनरेबल

 वाक़या  है  कि  आपके  इनकम  टैक्स  ने  सारे  देश  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  के  महकमे  वाले

 भर  की  ज्वाइंट  हिंदू  फैमिली  ज्  को  सब  से  ज्यादा  पेश्तर  इस  के  कि  घर  पर  से  उसकी  अर्थी

 नुकसान  पहुंचाया  है  और  आयन्दा  इस  ज्वाइंट  यह  मालूम  करने  की  कोशिश  करेंगे  कि

 हिंदू  फैमिली  का  अन्त  और  अन्त्येष्टि
 मरने  वाले  की  जायदाद  क्या  उसके  डिटेल्स

 हिदू  सोसाइटी  का  जो  ज्वाइंट  फैमिली  सिस्टम  मालूम  उसके  कया  हैं  और

 में  यक़ीन  रखती  हिंदू  समाज  के  जो  बेस्ट  इस  जायदाद  से  कितना  रुपया  सरकार  को  वसूल

 आदमी  हे  और  fag  सोसाइटी के  स्तम्भ  करना  है  और  इसका  नतीजा  यह  होने  वाला

 उनके  हाथों  से  हो  जायगा  ।  आज  सब  लोग  है  कि  उस  फैमिली  में  अब  तक  जो  सर्बोडिनेट

 जानते  &  कि  fag  ज्वाइंट  फैमिली  सिस्टम  हैसियत  रखते  उनके  दिल  में  यह  ख्याल

 किस  तरह  से  चलता  हूं  और  पंजाब  हाईकोटें  आयेगा  कि  अब  यह  मामला  ही  खुल  गया  और

 न  सन्‌  १८८९  (१०२)  में और  सन्‌  १९१९  वह  पता  लगायेंगे  कि  फैमिली  की  क्या  हालत

 (३४)  में  रूलिंग दी  और  दोनों  रूलिंग  में  उसमें  हमारा  क्या  हक़  हैं  और  क्या  हिस्सा

 हे  और  खानदान  के  जो  मैट्स  डारमंन्सी  में उन्होंने  लिखा  कि  पंजाब  के  अन्दर  कोई

 ज्वाइंट  हिंदू  फैमिली  नहीं  एक  लड़के  को  पड़े हुए  सरफ  स  में  और  मुकदमे

 अखित्यार  नहीं  चाहे  उसकी  जायदाद  उसके  बाज़ी  और  आपस  में  झगड़ा  बढ़ने  के  अलावा

 दादा  की  हो  या  परदादा  की  अपने  बाप  दूसरी  कोई  चीज़  पदा  नहों  होगी  ।  में

 से  बंटवारा  करा  सके  |  में  अदब  से  करना  यह  देखता  लेकिन  में  यह  भी  जानता  हुं  कि

 चाहता  कि  ऐसी  सूरत  में  हर  एक  हिदू
 आप  इसके  वास्ते  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब

 फेमिली  वर्षों  तक  चलती  रहती  है  और  की  शिकायत  नहीं  क्योंकि  स्टेट
 ड्यूटी

 ज्वाइंट  फैमिली की  लाइक  एक  इंडीवीजुअल  जब
 पास  होकर  सारे

 देश  पर  लागू

 की  तरह  नहीं  बहुत  अरसे  चलती  भाइयों  होगा  यह  नहीं  हो
 सकता  कि

 में  अक्सर  झगड़ा  हो  जाता  है  लेकिन  पार्टीशन  मिलाकर  वाले  हिंदूओं  को  इससे  बरी

 कर  दिया  जायगा  ।  में  स्टेट
 नहीं  होता  और  भाइयों  के  आपसी  झगड़े  कुछ  ड्यूटी  बिल

 दिन  बाद  खत्म  हो  जाते  हं  और  ज्वाइंट  फैमिली  को  बनाने  में  पार्टी  हूं  और  मैं  समझता हूं  कि

 सारा  हाउस  इससे  कमिटेड  ह  ।  इसमें  हमने में  मद॑  के  मरने  पर
 भी

 कोई  फ़र्क  नहीं  पड़ता

 और  फैमिली  में  जो  बड़ा  वह  होता है  उस  अच्छी  तरह  से  हिंदू  खानदान  की  प्लेसिडिटी

 को  रेल  कर  दिया  है  और  हमने  कोशिश  की खानदान  को  चलाता  रहता  है  और  उसका

 फायदा  नुक़सान  सब  का  सब  एक  आदमी  को  है  कि  इस  तरह  से  कि  हिंदू  ज्वाइंट  फैमिली

 यहां  पर  नहीं  रहे  ।  डाक्टर  अम्बेडकर  की
 पता  रहता  हिंदू  ज्वाइंट  फैमिली  एक  आदमी

 बात  मान  लेनी  चाहिये  क्योंकि  इस  बिल

 के  या  चार  के  मरने  से  खत्म  नहीं  का  असर  वही  जो  वह  पैदा  करना  चाहते

 क्योंकि  इंसानी  हमदर्दी  और  रिश्तेदारों  की
 हिंदू  ला  के

 अन्दर  उसको
 न

 मानकर  हिदू

 मुहब्बत  की  वजह  से  अदालत  में  जाने  की  ज्वाइंट  फैमिली  ने  बड़ी  ग़लती  उसी  को

 नौबत  नहीं  आती  ।  और  इसमें  कोई  नहीं  गुड  ग्रेस में  मान  लेना  चाहियें था  ।  इसके  अन्दर

 जानता था
 कि  किस

 को  फायदा  पहुंचा  और  किसी को  शिकायत  करने  का  मौका  नहीं  है  ।

 को  नुक़्सान  पहुंचा
 ।  लेकिन

 में  बतलाऊं  में  तो  उन  में  से  हूं  कि  जो  यह  मानते  हैं  कि
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 ठाकुर  दास

 गोल्ड  ast  गिविंग  प्लेस  टु  श् गवनूड  होगा  यह  कि  मेरे  से  ज्यादा  टैक्स

 लिया  जायगा  और  उस  से  कम  टैक्स  लिया प  |  ठीक  इस  इंस्टीट्यूशन  को  जो  इतने

 ज़माने  से  चला  आ  रहा  आज  खात्मा हो  इससे  उन्होंने  यह
 दिखलाने

 की
 कोशिश

 मुझे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  की  की  अगर  दोनों  की  सेल्फ  एक्वायडं  प्रापर्टी

 उस  कोशिश से  डर  नहीं  क्योंकि में  भी  उस  हे  इंसाफ  यह  कहता  है  कि  कोई  डिस्क्रिमिनेशन

 कोशिश में  शामिल  में  खुद  चाहता  हूं  कि  नहीं  करना  उनका  आर्गुमेंट  यह  हैं

 हिंदू  ज्वाइंट  फैमिली  से  स्टेट  ड्यूटी  वसूल  किया  कि  ara  इंडिया  में  ज्वाइंट  हिंदू  फैमिली

 जाय  और  सारे  देश  भर  में  स्टेट  ड्यूटी बिल  के  इससे  गवन ब अ झ्  नहीं  है  जिन  के  पास  ज्वाइंट

 जरिये  रुपया  इकट्ठा  किया  क्योंकि  फ़ैमिली  sat  नहीं  वह  इसकी  जद  में

 आखिर  हमारी  स्टेट  तो  एक  वेलफेयर  स्टेट  नहीं  लेकिन  में  अदब  से  अज  करना

 हे  और  जब  तक  सरकार  के  खजाने  पूरे  चाहता  हूं  कि  आपने  फ़ैमिली  पर  टैक्स  नहीं

 न  हम  कोई  वेलफेयर  का  काम  नहों  कर  आपने  तारीफ़  अब  भी  जो  की  है
 मेरी  शिकायत  इस  संबंध  में  तो  दफ़ा  छे  और  सात  में  कि  वह  प्रापर्टी

 इस  क़दर  हँ  कि  जब  कि  इस  ज्वाइंट  फैमिली  जो  किसी  शख्स  के  मरने  पर  पास  होगी  उसके
 ~

 सिस्टम का  अन्तिम  संस्कार  होंने  जा
 ऊपर  टैक्स  क्या  उस  सूरत  में  एਂ  के

 रहा  हूं और  यह  बिल  उसको  समाप्त  मरने  के  बाद  जो  मिताक्षर  का  है  जो  प्रापर्टी

 करने  के  लिये  तीर  का  काम  तो  आप  पास  होगी  और  शबी  जो  दूसरे मत  का

 उस  तीर  में  जहर  क्यों  लगा  रहे  बस  यही  मानने  वाला  हूँ  उसके  मरने  पर  जो  प्रापरटी

 मेरी  आपसे  शिकायत  वह  हायूमिलिएदन  पास  उसमें  आप  क्यों  अन्तर  रखते  हैं  ।

 क्यों  क़ायम  रख  रहे  हू  और  अब  भी  आप  चाहते  क्या  आप  इस  कानून  के  द्वारा  एबसोल्यूट

 हू  कि  जैसे  ८०  वर्ष  से  इनकमटैक्स  में  होता  इक्वैलिटी  करना  चाहते  क्या  इस  ला  के

 आया  और  जो  तमीज  आज  तक  रही  है  ज़रिये  एब सो लूट  इक्वैलिटी  इन  दोनों  तरह  की

 ae  सदा  के  लिये  पक्की  हो  जाये  ।  आप  दोनों  जायदादों  में  करना  चाहते  हूं  ?  आपका  ए

 के  वास्ते  एक  लाख  कर  दें
 ।

 में
 जनाब

 की  तो  एक  ही  था  और  वह  एम  यह  था  जिस  शख्स

 इज़ाज़त  से  उसके  उस  रुझान  को  एनालाइजर  की  प्रापर्टी  मरने  पर  जितनी  उस  पर

 करना  चाहता  हूं  कि  क्यों  ऐसा  किया  गया  टैक्स  लगाया  अब  पर  ज्यादा

 कहते  यह  हैं  कि  हमारे  लायक  दोस्त  श्री
 चटर्जी  टेक्स  लगेगा  और  बी  पर  कम

 साहब  जिनकी  जुबान  की  ताकत  और  अक्ल  लूट  इक्वेलिटी  के  उसूल  पर  इसे  नहीं  तोला

 बमुकावले  हमारे  बहुत  ज्यादा  हू  और  जिनकी  जा  क्योंकि  आप
 ANN
 देखेंगे  कि  भगवान्‌

 बात  हमारे  आनरेबिल  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  के  ने  भी  किसी  की  ज्यादा  अक्ल  दी  है  तो  किसी  को

 दिल  में  घुस  जाती  में  चाहता हूं  कि  काश  उतनी  नहीं  दी  हू  और  जो  बड़े  बड़े  आदमी  हें
 मेरे भी  इतनी  अक्ल  होती  और  मेरी  जुबान  में  उनको  शुक्र  मनाना  चाहिये  कि  सारे  इंसानों

 भी  इतनी  ताक़त  होती  कि  में  अपनी  बात  को  उनके  बराबर  नहीं  बनाया  और  अगर

 आनरेबुल  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  से  मनवा  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  जैसा  मेरे  पास  भी  जहन

 सकता
 |

 उनका  आर्गुमेंट  क्या  है
 ?  एक  मकान  और  इल्मियत  होती  तो  फिर  उनकी  काहे  को

 में  ने  बनाया  और  एक  मारवाडी  ने  बनाया  सुपीरियोरिटी  रहती  और  एब सलूट  इक्वैलिटी

 जो  मेरे  पास  रहता  है  और  वह  मीनार  से  अगर  होती  तो  सोमानी  साहब  के  पास  इतनी
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 ज्यादा  दौलत  क्यों  होती  और  मेरे  पास  उनके  जिस  के  मुताबिक  उन्होंने  यह  तय  किया
 |

 बराबर  क्यों  न  होती  |  इस  वास्ते  मेरी  अदब  एक  वक्त  था  जिस  की  मेंने  अभी  रिकवरी

 से  गुज़ारिश  यह  है  कि  यह  प्लीड  करना  और  सुनाई  ।  सत  १९४६  तक  एक लाख  का  एग्जेम्प्शन

 tee  ड्यूटी  बिल  के  जरिए  यह  तमीज़
 करना  सब  के  वास्ते  था  ।  लेकिन  अब  वह  और  सेलेक्ट

 कि  ि फ़लान  सिस्टम  पर  इतना  टेक्स  लगना  कमेटी  के  ३५  चैम्बर  और  उन्होंने  बहुत

 और  दूसरे  सिस्टम  वालों  पर  इतना  दिनो ंके  ग़ौर व  खोज  के  बाद  सारी  चीजों

 लगाना  इस  तरह  की  तमीज़  करना  को  तोला  तो  मालूम  हुआ  कि  दायभाग  या

 क़तई  ग़लत  है  और  मेरा  तो  इस  बारे  में  खुला  मुसलमान  और  क्रिश्चियन  को  ज्वाइंट

 चैलेंज  है  कि  tee  ड्यूटी  से  आपको  फ़ायदा  हिंदू  फेमिली  के  मुकाबले  में

 उतना  नहीं  पहुंचेगा  जितना  आपको  नुक़सान  श्री  ato  के०  चौधरी  :

 पहुंच  जायगा  अगर  आपने
 उस

 बिल  के  उसूल  औचित्य  ot  के  संबंध  मुझे  यह  कहना

 उसी  तरह  से  कायम  रक्खे  नतीजा  क्या  हुआ
 ?

 है  कि  प्रवर  समिति  के  adie  सदस्यों में  से
 नतीजा  यह  हुआ  जनाब  इसके  करन  से

 केवल  सात  दायभाग के  थे
 कि  अगर  आप  कंसिस्टिन्टली  यही  उसूल  दूसरी

 मेरी चीज  यानी  इनकमटैक्स  में  लागू  करें  तो  हमारी  पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 सरकार  को  आमदनी  पहले  से  कम  होगी
 दायभाग

 के
 मेम्बरों

 से  या  मि  ०  रोहिणी  कुमार

 ज्यादा  नहीं  |  जनाब  वाज़ा  का  हाथ  मुझे  घंटी  चौधरी से  airs  कोई  शिकायत नहीं  है  ।

 पर  मालूम  पड़ता  है  ।  अगर  जनाब  का  यह  दायभाग  वालों  ने  ऐसा  कर  दिया  यह  में  नहीं

 ख्याल  है  कि  किसी  लिज  पर  किसी  मेम्बर को  कहता ।

 अपने  ख्याल  के  इज़हार  करने  का  हक़  नहीं  है  .
 श्री  गाडगिल  :

 सभापति  महिला :  यदि  माननीय  सदस्य  भाग  नहीं  है  वह  तो  अब  दया  भाग  बन  रप

 कोई  और  बात  कहना  चाहते  हे  तो  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करूंगा  ।  पंडित  ठाकर  दाल  हई भा गव  जनाब

 में  इस  सवाल  में  तो  जाना  नहीं  चाहता  था
 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  मेरी  अदब  से

 गुजारिश है
 कि  में  डिस्क्रिमिनेशन  नहीं  चाहता

 लेकिन  गाडगिल  साहब  ने  मुझ  को  याद  दिलाया

 कि  दाय भाग नहीं  है  अब  वह  दया  भाग  है  ।
 मगर  चूंकि  हम  दफा  ३४  से  मज़बूर हूं  इसलिये

 इस  शेड्यूल  को  ऐसा  बना  दिया  जाय  कि  यह
 में  कुछ  इसके  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  दाय

 दफ़ा  के  बराबर  हो  जाय  या  उस  से  जरा
 उस  को  कहते  हें  जो  कि  मरने  वाला  आदमी

 सा  ज्यादा  हो  जाय  ।  मेरी  इतनी  सी  तरमीम
 दूसरों के  लिये  छोड़  दे  ।  हिंदू  कोड  में  लिखा

 हुआ  पहला  फिकरा  कि  दायभाग  क्यों
 है  और

 उसके  वास्ते
 में जनाब

 से  रूबरू  वजूहात

 कहते  हैं  ।  लेकिन  में  पूछता  हूं  कि  दायभाग दे  रहा  हूं  ताकि  आप  इसको  मान  लें  ।  इस  के

 लिये  में  ने  कुछ  वजूहात
 तो

 ae  कर  दी  हे  और  वालों  की  ही  फिक्र  हैं  या  मिलाकर  वालों  की

 भी  इस  को  बतलाइये  |  मिलाकर  तो  fas
 चन्द  वजूहात और  |  जो  में  अज़ं  करना  चाहता

 स्पिरिचुअल बिना  पर  है  ।  में  यह  कहना  नहीं

 चाहता  लेकिन  गाडगिल  साहब  ने  मजबूर  कर

 में  जनाब  की  खिदमत  में  यह  कर  रहा

 था  कि
 यह  सवाल यूं  सख्त  पड़ता  है  और  में  के  लिये  बना  हुआ  था  यह  कोई  टैक्सेशन

 फाइनेंस  साहब  से
 यह  पूछना  चाहता  के  लिये  बेसिस  नहीं  था  कि  सन्‌  १९५३  में

 हूं  कि  आखिर  उनके  पास  कौन  सा  कांटा  है  ज्वाइंट  हिंदू  फैमिली  के  ऊपर  टैक्स  लगाया



 २३७५  संपदा  शुल्क  विधेयक  १४  सितम्बर  १९५२  संपदा  शुल्क  विधेयक  RIS

 ठाकुर  दास

 जाय  ।  यह  तो  आबाद  फार्म  आफ  मिउचुअल  खुद  एक  आदमी  की  पैदा  की  हुई  हे  उस  पर  डेथ

 वालेन्टरी  हेल्प  था  ।  उस  के  अन्दर  ड्यूटी  न  लगनी  आप  ने  इस  को  रखकर

 टिव  स्पिरिट  थी  ।  मिलाकर  ला  इसका  अदना  और  मिलाकर  फैमिली  में  तमीज़  करके  उन  के

 सा  नहीं  बल्कि  एक  मजबूत  नमूना  है
 ।

 इस  के  उसूलों  को  सेट  बैक  कर  दिया  है
 ।

 में  इस  बारे

 अन्दर  FAT  होता  है  कि  आज  चार  भाई  और
 में  यह  अज॑  करना  चाहता  हूं  कि  स्पिरिचुअल

 एक  बाप  का  खान्दान  है  ।  बाप  बुड्ढा  हो  जाता  बांड  की  बिना  पर  मिलाकर  का  ला  आफ

 बेटा  काम  करता  है  भौर  ज़ायदाद  पैदा  करता  सक्सेना  बेस्ट  है  ।  में  ae  करूंगा  कि  ज्वाइंट

 बहुत  सी  जायदाद  कुल  खान्दान  पैदा  कर  मिताक्षरा  फैमिली  का
 जो

 उसूल  था  उस  को
 देता  उस  दायभाग  और  मिताक्षर

 सरकार  ने  नहीं  माना  ।  में  भी  नहीं  मानता

 खान्दान  में  यह  फ़र्क़  हो  जाता  है  कि  ज्वाइंट  और  कोई  भी  आदमी  tar  नहीं  हे  जो  यह

 फेमिली का  सारा  खान्दान  मुदिका  कोशिश
 मानता  हो  कि  हिंदू  ज्वाइंट  फैमिली  पर  टैक्स

 से  ज़ायदाद पैदा  करता  है  ।  दायभाग  वाले  न
 लगे

 |
 में  तो  यह  अर्ज  कर  रहा

 जब

 जब  जायदाद  लेते  हैं  तो  वह  ज्वाइंट  तरह की  गाडगिल  साहब  ने  दखल  दिया  ।
 में  तो  यह

 नहीं  होती  है  ।  हिंदू  ज्वाइंट  फैमिली  की  तरह  की  पूछना  चाहता  अपने  फाइनेंस  मिनिस्टर

 नहीं  है
 ।

 ज्वाइंट  फैमिली  के  अन्दर  बूढ़े  बाप  साहब  से  कि  उन  के  पास  कौन  सा  कांटा

 और  बेटों  की  जो  कमाई  है  वह  मुश्किल  समझी  कौन  सा  doa  है  जिसकी  बिना  पर  उन्होंने

 जाती  है  जैसे  कि  कुल  एक  ही  आदमी  ने
 पैदा  यह  पसीज  कायम  की  हैं  ।  ३५  मैम्बर  सेलेक्ट

 की  हो
 ।

 यह  मेन  फ़क़  है  जो  इस  में  रक्खा  गया  कमेटी  में  उन  में  से  सात  काल  थे  या

 है  ।  नतीजा
 यह  होता  है  कि  लड़का  तो  मेहनत  गोरे  थे  इस  से  मुझे  कोई  मतलब  नहीं

 ।  ३५

 से  पैदा  करता  है  लेकिन  बाप  के  मरने  के  बाद  मैम्बर  बैठे  ।  उन्होंने  मुतफिक  तौर  गलत

 उस  को  सिवाय  सरवाइवरशिप  के  द्वारा  या  यह  तय  किया  कि  पचास  हजार

 पूरा  हक़  नहीं  मिल  सकता  है  सिर्फ  ज़रा  सा  और  नछत्तर  हज़ार  की  सीमा  चलो

 हिस्सा  मिलता  है
 ।

 उसका  पुरा  हिस्सा  मानना  वह  शिकायत भी  जाती
 लेकिन  अब  वहां

 स्टेट  ड्यूटी  के  तौर  से  नहीं  मिल  सकता  और  से  आने  के  बाद  कौन  सी  वजूहात  नई

 मिताक्षरा  ला  के  मुताबिक  पूरा  मिलना  श्री  एन०  सी ०  चेटर्जी  की  जबान में  कौन  सा

 चाहिये  ।  इसी  वास्ते  मिताक्षर  ज्वाइंट  फैमिली  तनया  रस  था  जिस
 की

 वजह  से  सीमा  दायभाग

 पर  सन्‌
 १९२४

 से
 १९४६

 तक  यह
 चीज  की  पछत्तर  हजार से  एक  लाख  कर  दी

 में

 चली  आई  कि  डैथ  डयूटी  नहीं  लग  सकती
 ।  निहायत  अदब  से  ध  करना  चाहता  हूं  कि  मेरा

 लेकिन  मेरा  यह  पाइंट  नहीं  है  ।  में  कहता  हूं  अपना  fas  ag  था  और  में  श्री  देशमुख  और

 कि  मिलाकर  पर  भी  डेथ  ड्यूटी  लगनी  गाडगिल  साहब  के  से  इत्मीनान

 में  इसके  खिलाफ़  नहीं  हूं  ।  किसी
 रखता

 था  कि
 में  ने  सही  राय  कायम

 की
 कि

 वेलफेयर  स्टेट  का  काम  नहीं  चल  सकता  अगर  हाउस  में  कहा  कि  नछत्तर  हज़ार  की  लिमिट

 उसके  पास  रुपया  न  हो  ।  दुनियां  भर  में  यह  होनी  चाहिये  ।  में  अब  भी  चाहता  हूं  कि  बड़े

 तरीका  है  रुपया  वसूल  करने  में  क्यों कहूं  बड़े  आदमियों  से  रुपया  ले  कर  वेलफेयर  स्टेट

 कि  मिताक्षर  को  प्रोटेक्शन  दिया  जाय  ।  लेकिन  के  ऊपर  बचे  किया  जाय  और  नछत्तर  हजार

 मेरे  दोस्त  गाडगिल  साहब  ज़रूर  मंजूर  करेंगे  की  लिमिट  रखी  जाय  ताकि  हमारे  देश
 का

 कि
 आप  नें  मिलाकर  के  आदमियों  को  उनके  खज़ाना  कम  न  हो  ।

 यही  हमारे  देशमुख  साहब

 क़ानून
 से

 अलग  कर  दिया  हैं  ।  जो  जायदाद  और  गाडगिल  साहब की  राय  है
 ।  में अब  भी
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 इसी  राय  का  लेकिन  में  पुछना  चाहता  हूं  भोजन  के  लिये  चार  बजे  तक  के  लिपे  स्थगित

 कि  जब  आप  इस  तरह  से  दोनों  सिस्टमों  में  हो  गई  ।

 ल  ि  फी  डि
 तमीज़  नहीं  करना  चाहते  जब  आप  चाहते

 हें  कि  देश  का  जो  धन  है  जो  दो  चार  दस
 मध्यान्ह  भोजन  के  फरचात्‌ भ्  सदन  को

 बैठक  चार  बजे  पुनः  समवेत  हुई  ।
 आदमियों का  अनआ्स्ट्रक्टेड  हेरिटेज हैं  वह  ले

 पर
 लिया  जब  तक  वह  नहीं  लिया  जाता  तब

 अध्यक्ष-पद

 आसीन

 तक  हमारा  काम  नहीं  चल  तो  कौन से

 कांटे  से  आप  ने  तोला  जिस  की  रू  से  पचास
 राज्य  परिषद्‌  से  सन्देश

 हज़ार  और  एक  लाख  की  तमीज़  रखी
 ?  उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  सचिव  राज्य

 क्या  वह  यह  कांटा  था  कि  चूंकि  आप  ने  अरबों  परिषद्‌  से  प्राप्त  एक  संदेश  पढ़  कर  सुनायेंगे  ।

 खरबों  और  संखों  रुपया  ज्वाइंट  फैमिली  से  सचिव  :
 मुझे  राज्य  परिषद्‌  से

 इन्कम  टैक्स  में  ज्यादा वसूल  किया  है  अस्सी  यह  संदेश  प्राप्त  gare  कि  राज्य  परिषद्‌

 ने  meer  राज्य  विधेयक  जो  कि वर्ष तक  इस  लियें  भौर  भी  उन  से  वसूल

 यह  कोई  वजह  यह
 सभा  ढार  २७  भ्रमित  FyR  को  पारित

 अगर  आप  को  किया  गया  बिना  किसी  संशोधन  के
 कोई  बुनियाद थी  ?

 तमीज  करनी  ही  थी  तो  यह  करते  कि  स्वीकार कर  लिया  है  ।

 ee न
 मिताक्षरा  को  करते  एक  लाख  कौर  दाय भाग

 को  करते  पचास  हजार  ।  जो  भी  पुराना
 सम्पदा  शुल्क  जारी

 रुपया  उन  से  वसूल  किया  गया  है  उसका
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ठाकुर  दास

 श्राप  को  खयाल  था  तो  उसका  यह
 वध

 पंडित  ठा क्र दास  मांग  :  जनाब  डिप्टी होना  चाहिये  था  ।

 स्पीकर  मुझे  एहसास  है  कि  मेंने  अपने
 इसलिये  मेरी  गुजारिश  यह  हैं  कि  जो

 पहले  रिलायंस  में  कुछ  ज़रूरत  से  ज्यादा  वक्त
 मिलाकर  की  लिमिट  पचास  हजार  की

 उसके  खिलाफ  मेरी  we  भी  शिकायत  है
 लिया  लेकिन  जनाब  वाला  मुझे  मुनाफा

 मायेंगे  कि  मने  अपनी  तरफ  से  कोई  इरेलवेंट
 कि  वह  मुनासिब  नहीं  था  ।  तमीज  करना  हीਂ

 गलत  था  ।  फिर  यह  कौर  भी  गलत  था  कि
 चीज़  नहीं  कही  कौर  न  ae  चाहता  हूं  कि

 इतना  बात  लिया  जाय  कि  ate  मेम्बर
 ३४५  आदमियों  के  रिपोर्टे  देने  के  बाद  एक  दम

 बिना  किसी  माकूल  वजह  के  उनकी  सीमा
 बान  के  वास्ते वक्‍त  नਂ  रहे  ।

 मैंने  एक  बात  हाउस  के  सामने  कही  थी
 को  पत्तर  हजार  से  एक  लाख  कर  दिया  |

 क्यों  ऐसा  किया  गया  में  इसਂ  को  समझ  नहीं
 mit  वह  एक  ऐसा  मुश्रम्मा  हूं  कि  जिसका

 हल  हाउस  को  ढूंढना  हीं  होगा  ।  मेंने  दफा
 सका

 ।  मामला  इतना  ही  नहीं  हैं

 सभापति  महोदय  :  व्या  माननीय  सदस्य
 ३४  को  अपनी  तरफ  से  गौर से  पढ़ा  लेकिन  में

 उसके  अन्दर  इस  सवाल  का  सॉल्यूशन  नहीं
 कुछ  कौर  समय  लेंगे  ?

 देख  सका  कि  अगर  एक  दास  के  पास  दो

 fen  ठोकर  दास  भागने  :  जी  हां  ।
 किस्म  की  जायदाद  ज्वाइंट  फैमिली  की

 सभापति  महोदय
 :

 सदन  मध्याह्न  भी  जायदाद है  शौर  सेल्फ  स्क्वायड  जायदाद

 भोजन  के  लिये  ४  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  भी  है  तो  उसको  डिसीज्ड  की  कितनी  प्रापर्टी

 होता हैं  ।  पर  भज टक्स  देना  होगा  |  यह  सवाल  गौर  तस

 इसके  पदचातु्‌ ष्द  सदन  की  बैठक  सध्यान्द्द  है  ।  में  अब  तक  इसका  दल  नहीं  कर  सक  ४



 २३७९  संपदा  शुल्क  विधेयक  १४  सितम्बर  १९५३  संसदों  शुल्क  विधेयक  २३८०

 ‘[sfsa  ठाकुरदास

 इस  वास्ते  में  अदब  से  जनाब  फाइनेंस  मिनिस्टर  दर्द  में  जो  फर्क  है  वह  परपीचुएट  होता  चला

 जायगा  और  ज्वाइंट  फैमिली  वालों  को  ज्यादा
 साहब  तौर  दूसरे  दोस्तों  की  खिदमत  में  यह

 स्टेज  करना  चाहूंगा  हूं  कि  इस  मुकदमे  को  ज़रूर
 रकम  देनी  पड़ेगी  ।  में  चाहता  हूं  कि  इसके

 ऊपर  भी  तवज्जह  होनी  चाहिये  ।  झगर  फैला
 हल  कर  देना  चाहिए  ।  फर्ज  कीजिये  कि  एक

 आदमी  के  पास  २५  हजार  की  जायदाद  कर  देखा  जायਂ  तो  पहली  रकम  के  फर्क  की  वजह

 सेल्फ  एक्वायर  है  और  बाकी  ४०  हजार  की  से  हर  एक  आइटम  में  फर्क  हो  जायगा  और

 ज्वाइंट  फैमिली  यह  फर्क  अ्राखिर  तक  होता  चला  जायगा  ।
 जायदाद  ऐसी  है  जो  कि

 प्रापर्टी  है  ।  ऐसी  सुरत  में  जबकि  यह  दोनों  जब  इसको  फैला  कर  देखा  तो  मेरी  समझ

 में  पाया  |  पहले  मुझको  इसका  भझ्राइडिया मिल  कर  ५०  हजार  से  ज्यादा  हो  जाती

 उस  पर  cry  लगेंगी  या  नहीं  ।  कि  उसकीਂ  नहीं था  ॥

 जायदाद  जो  कि  ज्वाइंट  फैमिली  की  हे  वह  में एक  सवाल  कौर  जनाब  की  ख़िदमत

 HAT  समझी  जायगी  ।  कसे यह  मामला  हल  में  ब्रज  करना  चाहता  हूं  ।  माना  ७५  डिग्री

 उस  पर  कितनी  रकम  पर  टैक्स  लगेगा  |  मिलने  ही  कर  दिया  |  जैसा  मेंने  पहले  अरज

 are  किसी  शख्स  के  पास  ५०  हजार  सेल्फ  किया  इस  डिस्क्रिमिनेशन  का  ज्वाइंट  हिन्दू

 एक्वायर  प्रॉपर्टी  है  पौर  दस  पांच  हजार  की  या  फैमिली पर  असर  पड़ता है  ।  राठौर  उसमें  भी

 १५  हजार  की  ज्वाइंट  फैमिली  प्रापर्टी  है  तो  जितना  खानदान  ज्यादा  गरीब  होगा  उसके

 क्या  उसकी  एक  लाख  की  लिमिट  की  जायगी  साथ  उतना  ही  ज्यादा  डिस्क्रिमिनेशन  भी  होगा

 या  कोई  निस्बत  कायम  की  जायगी  जिससे  यह  झपने  जो  रियायत  ज्वाइंट  हिन्दू  फैमिली  को

 न  हो  कि  ane  किसी  शख्स  के  पास  दोनों  किस्म  दी  2  कि  are  कोई  शख्स  १८  बरस  से  पहले

 की  जायदाद  हो  उसकी  जो  जायदाद  है  मर  जायगा  तो  उसके  पास  जो  जायदाद  होगी

 वह  किस  तरह  से  डील  की  जायगी  ।  मुझे  उस  पर  टैक्स  नहीं  यह  किसको  रोशन

 सोच  हे  कि  में  दफा  ३४  में  इसका  हल  नहीं  @  और  किस  हद  तक  आ्रोपन  हैं  ।  जो  मरजीना

 पा  सका  ।  यह  मामला  मेरी  समझ  में  नहीं  खानदान  हें  वह  इसका  फायदा  नहीं  उठा

 राया  है  ।  इसलिये  में  ज  करूंगा  कि  इस  सकेंगे  ।  जितने  जितने  तागे  बढ़ते  जायेंगे

 महकमे  को  हल  किया  जाय  ताकि  पता  aT  उतना  उतना  फायदा  होता  जायगा  |  लेकिन

 सके  कि  उसके  वास्ते  क्या  टैक्स  लगेगा  |  एक  गरीब  खानदान  को  जो  कि  अमृतसर  में

 ह॒  इससे  क्या  फायदा  होगा  बम्बई  या
 स्केल  भी  में  देखता  हूं  कि  अ्रलग  अलग

 पूना  में  किसी  खानदान  को  फायदा  हो  जाय  |

 स्केल  है  ।  लेकिन  ऐसी  कोई  स्केल  नहीं  है  कि
 यही  हालत  इनकम  टैक्स  में  होती  है  भ्र ौर  में

 जो  ऐसे  केसेज  के  वास्ते  प्रोवाइड  की  गयी  हो
 बहुतਂ  मर्तबा  wat  कर  चुका  हूं  कि  किसी  पंजाब

 जहां  दो  तरह  की  प्रापर्टी  हैं  में  अदब  से
 वाले  को  क्या  फायदा  किसीਂ  ऐसे  भझ्रादमी

 जज  करूंगा  कि  ane  इन  thea  को  देखा  को  रियायत  देदी  गयी  जो  कि  ५००  मील  दूर
 जाय  यह  बात  नहीं  हे  कि  सिंह  दो  ही  रहता  है  ।  मुझे  इससे  क्या  मतलब कि  arg

 आइटम्स  में  फर्क  है  ।  इसमें  प्रबल  से  आखिर
 दूसरे  पर  क्या  टैक्स  लगाते  हू  ।  दूसरों  को

 तक  फर्क  है  ।  इसमें  जो  भ्रोरिजिनल  सिन
 श्राप  रियायत  दें  इससे  मुझे  क्या  फायदा  हो

 हू  वह  ere  से  झ्नाखिर  तक  मौजूद है  ।  चालीस  सकता  है  ।  यह  कोई  कलेक्टर  फाइन  है  तो

 परसेंट  तक  एक  एक  रुपये  पर  मुहर  लगी  हुई  wal  कि  एक  से  ज्यादा  रसुल  हो  गया

 है  डिस्क्रिमिनेशन  की  ।  दोनों  किस्म  की  तो  दूसरे  से  कम  वसूल  हो  जायगा  ।  यह  तो
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 alt  यह  देखिये  कि  नान  मिताक्षरा  फमिलीज टैक्स  है  ।  इसमें  पुकार  फैमिलीज  को  नुकसान

 होगा  शौर  टीचर  फैमिली  को  फायदा  होगा  ।  में  एक  डैथ  होगी  वहां  मिताक्षरा  फैमिली

 यहां  यह  डिस्क्रिमिनेशन  इन  दोनों  खानदानों  में  में  उनके  मुक़ाबले  में  क्योंकि  मैम्बर्स  का  नम्बर

 ही  नहीं  आगे  चल  कर  कौर  भी  बहुत  ज्यादा  मौतों  फ्रीक्वेंसी  ज्यादा

 नेशन  हो  जाता  हैं  ।  होगी  और  Q¥  साल  के  में  श्राप  मालूम

 करने  कि  मिताक्षरा  फैमिली  में  बमुक़ाबले

 नान  मिताक्षरा  फैमिली  के  ज्यादा  a 2.

 मिनिस्टर  साहब  से  कि  इसमें  फैमिली
 पड़ेगा  ।  यह  सब  फ्रीक्वेंसी  श्राफ  डांस  की

 मेंट  का  बया  बनेगा  ।  किस  तरह  की  स्केल  के
 वजह  से  जैसा  मने  कभी  कहा  मत  वहां

 अन्दर  उनको  रखा  जायगा  |
 नम्बर  बहुत  ज्यादा  होगा  |

 अरब  जनाब  श्राप  मुलाहज़ा  फ़रमाइये

 कि  टेक्स  लग  जायगा  ।  वैक्सिंग

 कंट्रोलर  तो  अपने  हिस्से  को  लेकर  भाग
 इसके  अलावा  में  अदब  से  गर्ज  करना  चाहता

 जावेंगे  |  क्या  उनके  ऊपर  कोई  हूं  कि  जो  रियायतें  ated  दी  उन

 दावा  हो  सकेगा  ?  क्या  वह  सवाल  रीश्नोपन
 मतों  को  श्राप  वापस  ले  लीजिये  ।  हमें  कोई

 रियायत  किसी  तरह  की  नहीं  चाहिये  ।  अगर
 हो  सकेगा  ?  क्या  पार्टीशन  एक  नये  सिरे

 नुक़सान  भी  होता हैं  तो  मिताक्षरा  फैमिलीज जब  कोई  नेता  meal  खानदान  में  पैदा  होगा
 में  नुक़सान  हीं  होने  लीजिये  ।  लेकिन

 जो  उस  वक्त  पैदा  नहीं  gar  रोतावन

 होगा  ?  और  क्या  रीभ्नोपन  होकर  कंट्रोलर
 का लाजिक ली  हमें  यह  चीज  पसन्द  नहीं  है  ।

 साहब  से  वह  सारे  का  सारा  दिया  sar  रुपया  हमें  मिताक्षरा  वालों  को  art  मुंह  दिखाने

 वापस  रीफंड  लिया  जा  सकेगा  ?  जनाब
 के  रहने  हम  यह  किसी  का

 &.  करना  चाहता  हूं  कि  इस  सारे  कहना  पसन्द  नहीं  करते  कि  हम  को  हिन्दुस्तान

 में  कोई  रियायत  दी  गयी  है  ।  हमारा  कितना  ही मामले  में  इतने  झगड़े  पैदा  होंगे  कि  यह

 नुक़सान  या  फ़ायदा  इस  तरह  से  हिन्दू हमेशा  कहीं  खत्म  नहीं  ख़सूसन  ऐसे

 इलाक़े  के  लॉग  जो  हिन्दू  धम  शास्त्र  से  भी
 ज्वाइंट

 फेमिली  को  सिंगल
 कर  के  इस

 अच्छी  तरह  वाक़िफ़  नहीं  उनकी  ख़राबी  तरह  से  crt  हम  को  बिलकूल  पसन्द

 नही ंहै  ।  यह  कोई  एक  देश  हँ  या  इस  में  अलग का  तो  कोई  अन्दाज़ा ही ही  नहीं  लगाया  जा  सकता
 अलग  टुकड़े  करके  इस  तरह  टैक्स  शाप कि  इस  चीज़  का  उनके  ऊपर  कितना  भारी

 असर  पड़ेगा  |  चाहते  हूं  ?  यह  बिल्कुल  ऐवार्ड

 यह  एक  बदनुमा  धब्बा |  |  हम  इस  सैक्यूलर

 इसलिये  में  अदब  से  अ्रजं  करना  चाहता  स्टेट  में  इस  को  किसी  तरह  से  बरदाशत  करने

 हूं कि  अब  जब
 कि

 यह
 cat  लग

 रहा  है  तो  को  तैयार  नहीं  ह  ।  जितनी  भी  feared  दी

 इसके  जो  रूल्स  जिनका  अभी  दफ़ा  १४  इन्कम  टैक्स  ऐक्ट  में  जो

 जिक्र  किया  गया  उन  के  ऊपर  ज्यादा  हमेशा  कहते  रहे  हें  आप  उनको  वापस

 तवज्जह  से  ग़ौर  जिनका  कि  ले  लीजिये  |  इनकम  टैक्स  के  बारे  में  में  हमेशा

 इस  सैक्शन  से  वास्ता  नही ंहै  ।  जिनका  इस  कहता  रहा  हूं  कि  किसी  को  कोई  रियायत

 सैक् दान से  वास्ता  उनके  बारे  में  तो  दो  ही  देने  की  ज़रूरत नहीं  हू  ।  हम  चाहते हें  कि

 बातें  मैसेज
 क

 रना  चाहता  हूं
 ।  अव्वल  तो  a  है  बाप  हर  एक  के  साथ  इंसाफ़  एअर  ईमानदारी

 कि  रि थमे टिक  के  sae  लंगा  कर  सोचिये  का  सबक  करें  ।
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 ठाकुर  दास

 तो  गो  में  स्केल  के  बारे  में  कौर  परिवार  के  समांशी  को  छोड़  कर  सभी  को

 करना  नहीं  स्केल  से  हिन्दू  ज्वाइंट  लाभ  पहुंचाया गया  हू
 ।  इस  प्रकार

 के
 बर्ताव

 फेमिली  को  तौर  ग़रीबों  को  ख़सूसन
 को  विभेदात्मक  कार्यवाही  कहा  जा  सकता

 नुक़्सान  रहता  किसी  तरह

 सेशन  नहीं  हो  सकता  है  ।  कम्पन सेशन  की  इस  विधि  द्वारा  दो  aa  अलग  व्यक्तियों

 बात  करना  अन  दी  फेस  इट  ऐबों  की  सम्पत्ति  पर  भिन्न  भिन्न  प्रकार  से  कर

 इस  वास्ते  में  रजें  करूंगा  कि  यह  जो  लगाये  जाने  की  प्रस्थापना  है  ।  यह  हमारे

 पकी  इलाज  इसकी  दो  वजूहात  पर  संविधान  hh  marae  १४  की  भावना  के

 सख्त  मुख़ालिफ़त  करता  हूं  पौर  से  जनाब
 प्रतिकूल है  जिसमें  कहा  गया ह

 कि

 राज्य-क्षेत्र  में  किसी  व्यक्ति  को  विधि  के श्रानरेबिल  फायनेंस  मिनिस्टर  की  खिदमत

 में  अरज  करना  चाहता  हूं  कि  इसका  अरब  भी  समक्ष  समता  से  के  क  क  के  क  के  के  क  राज्य  द्वारा

 श्राप  कुछ  कर  सकें  तो  मेहरबानी  फरमा  कर  वंचित  नहीं  किया  जायेगा  ।”  संविधान  के

 देखें  कि  जो  हिन्द  ज्वाइंट  फैमिली  वाले  हूं  अनुच्छेद  १३  (२)  में  यह  उपबन्धित हैं  कि

 उनको  यह  कितना  बुरा  लगता है
 ।  जहां  तक  हराया  ऐसी  कोई  विधि  नहीं  बनायेगा  जो

 मेरा  जाती  सवाल हें  या  बहुत  से  कौर  दोस्तों  इस  भाग  द्वारा  अधिकारों  को  छीनती

 का  सवाल  है  जो  मिताक्षरा  से  बाउंड  उन  पर  या  न्यून  करती  हो  के  क  क  क  क  क  +  +  क  ।''  विधि  के

 कोई  इफैक्ट  नहीं  मिताक्षरा  में  कौर  दया  समक्ष  सब  के  साथ  समानता  का  बर्ताव  किया

 भाग  में  शर  मुसलमानों  में  जहां  तक  सैल्फ  जाना  चाहिये  ।

 एक् वाय डे  प्रापर्टी  का  ताल्लुक़  कोई  HH  नहीं
 वित्त  मंत्री  ने  जो  दर  प्रस्तावित  हें

 लेकिन  ताहम  इसका  जो
 उनके  ्  दाय भाग  परिवारों

 कल
 प्रसर  है  उसको  हम  नहीं  भूल  सकत े।  बल्कि  यों  कहिये  कि  अभाग  मिताक्षरा

 TH  अपने  नाते  ख्याल से  भूल  सकता हूं  और  वारों को  छोड़  कर  दोष  सब  लोगों
 न

 दूसरे  के  नुक्ते  ख्याल  से  भूल  सकता हूं  ।  तो  फ़ायदा  पहुंचेगा  ।  जरगर  वह  आदमी मर

 जहां  तक  स्केल  का  ताल्लुक़  जहां  तक
 जाता है  तो  ४  प्रतिदिन की  दर  से  कर  में

 ward  लिमिट  का  ताल्लुक  में  इस
 अन्तर  १२४५०  रुपये  का  होगा  |  तो

 इलाज  की  सख्त  मुख़ालिफ़त  करता  हूं  ।  अन्तर  कोई  ३०००  या  २५००  रुपये

 होगा  क्योंकि  ४०,०००  रुपये पर  ५  प्रतिश्त
 श्री  राघवाचारो  )  :  में

 भागने  के  संशोधन  का  समधन  करने  के  लिये
 की दर  से  कर  लगेगा  जो  कि  २४५००  रुपये

 खड़ा  gat  हूं  ।  में  प्रवर  समिति  का  सदस्य  फैलता है  ।  यदि दर  ५  प्रतिशत घटा  से  कर

 था  शर  एक  ग्रन्थ  अवसर  पर  मेंने  प्रवर  समिति  २  प्रतिशत  कर  दिया  जाये  तो  भी  यह  wea

 द्वारा  निश्चित  की  गई  विमुक्ति  सीमा  के  हां  कुछ  हद तक  कम  ज़रूर हो

 जायेगा |  ः  स्थिति  में  हमें  से  कम  कम बदले  जाने  का  विरोध  किया  था  ।  वाद  विवाद

 के  दौरान  में  मेंने  सदस्यों  की  यह  धारणा  ऐसा  तो  करना  ही  चाहिये--यानी  दर  ४

 महसूस  की  मानो  वे  चिल्ला  चिल्ला  कर  कह  प्रतिशत  से  घटा  कर  २  प्रतिशत  कर  देना

 चाहिये  ।
 रहे  हैं  कि

 खतरे  में  ह  |  परन्तु  में

 तो  ag  कहूंगा  कि  सरकार  ने  दायभाग  के
 यह  बड़े  दुर्भाग्य की  बात  है  कि  सरकार

 साथ  कृपापूर्ण  व्यवहार  किया  है  ।  मिताक्षरा  मिताक्षरा  परिवारों  को  खत्म  करने  पर  तुली
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 हुई  प्रतीत होती  है  ।  यदि  प्रस्तावित खंड  ३७  हम  यह  मान  लेते  हूं  कि  १६  वर्ष  में  पिता

 कभी  स्वीकार  हो  गया  होता  तब  तो  ५  पुत्र  को  अपनी  सम्पत्ति  हस्तांतरित

 क्षरा  परिवारों के  साथ  कौर भी  अधिक  वार्षिक  कर  निर्धारण  के  लिए  हम

 अन्याय हो  जाता  ।  अतएव  में  पंडित  भाव  केवल  उसी  सम्पत्ति
 को

 ध्यान  में  रख  सकते

 के  संशोधन  का  समर्थन  करते  हुए  यह  निवेदन  eat  उस  वर्ष में  सम्बन्धित  उत्तराधिकारियों

 करूंगा कि  दर  ४  प्रतिशत से  घटा  कर  २  को  हस्तांतरित  हो  में  निवेदन  करता  हूं

 प्रतिशत कर  दी  जाये  कि  इरादी  के  बहाने  से  मंत्री  जी

 प्रारम्भ  में पंडित  एस०  alo  मिश्र

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  काफी  उत्साह
 लोगों के  हाथ  में  हैं  जिनकी  ma  दो  से

 लेकर  पांच  लाख  तक  हैं  ।
 पाया जा  रहा  किन्तु  ज्यों  ज्यों  दिन

 बीतते  गए  वह  उत्साह  कम  होता  यह
 करारोपण  दरों  पर  दृष्टिपात  करने  से

 एक  गम्भीर  विषय  में  समझता  हुं  कि  जो
 पता  चलेगा  कि  किस  तरह  से  प्रथम  प्रकरणों

 भी  दुर्भाग्यपूर्ण बातें  दरम्यान में  उत्पन्न  हुई
 पर  शुल्क

 की  दरें  aft  हैं  ।  2Y4o,oo0o0
 माननीय  वित्त  मंत्री  उनका  इस  समय  भी

 निवारण कर  सकते  हैं  ।

 रुपये
 से  हम  एक  दम  २५०,०००  रुपये  पर

 पहुंच  जाते  हैं  ।  अगले  २००,०००  के  लिए

 दर
 २  प्रतिशत  वहां तक  तो  हर

 ५०,०००
 सदन का  उत्साह  उसी  समय  से  ठंडा

 पड़ने  लगा  जबकि  कर  मुक्ति-सीमा  BX,o00  के  लिए  दर  बढ़ती चली  जाती  लेकिन  ont

 रुपये  से  बढ़ा  कर  १००,०००  कर  दी
 को

 यह  क्रम
 दो

 लाख  से  पांच  लाख  पर  प्रौढ़

 पांच  लाख  से  १०  तथा  २०  लाख  पर  जाता
 दुरू  में  में  समझने  लगा  कि  वित्त  मंत्री  शायद

 एक  अल्पसंख्यक वर्ग  को  कुछ  रियायत  देना
 मुझे  इस  पर  कोई  नहीं  कि

 तम  क्रम  के  लिए  शुल्क  की  दर  १४  प्रतिशत
 चाहते  पहले  तो  ऐसा  ही  परन्तु

 आंकड़ों को  देखने  पर  मुझे  पता  चला  कि
 रखी गई  तथा  उच्चतम क्रम  के  लिय  यह  ४०

 प्रतिशत रखी  गई  है  ।  में  केवल  यह  निवेदन
 चाहे  उनका  विचार  कुछ  भी  रहा  उन्होंने

 करता  हूं  कि  एक  लाख  के  बाद  क्रम  जो  एकदम आप के  एक  बहुत बड़  भाग  को  तिलांजलि

 दी  मुझे  मालूम  gar  fe  संयुक्त  हिन्दू
 बढ़ा  दिया गया  हूं  उससे  हम  बहुत  सा  धन

 ann
 खो  बैठेंग े|

 वारों  की  कुल  जो  कि  करारोपण  के  लिए

 निश्चित  की  गई  हैं
 ८०

 करोड़  रुपये  इसी

 तरह  झ्र-कर  के  लिए  यह  ३३  करोड़  रुपये
 वित्त  मंत्री  के  फंदे  में  छोटे  छोटे  पूंजीपति

 तो  wae  ही  फंस  जाते  हैं  परन्तु  बड़  बड़े
 सारे  भारत  में  कर  योग्य  सम्पत्ति का  कुल

 मूल्य  ८१०  करोड़ रुपये  लगाया गया  है  ।  पूंजीपति  छूट  जाते  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  इन  लोगों  के  प्रति  क्यों  इतनी  उदारता
 संयुक्त  हिन्दू  परिवार  जिनके लिए  कि

 मुक्ति  सीमा  ५०,०००  रुपये  निश्चित की  गई
 दिखाई  जा  रही  है  ।  सदन  में  बताया गया  है

 लगभग  RR  करोड़  रुपये  की  विधिक  कि  शुल्क  दर  बढ़ाने  के
 लिए  राष्ट्रपति की

 अनुमति  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  में  मंत्री  जी  से राय  प्राय-कर  तथा  अ्रधि-कर  दे  देते

 यदि  हम  कुल  सम्पत्ति  का  मूल्य  इससे  १६  गुना  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ag
 wt

 प्रभाव  को

 मान  लें  तो  ऐसे  परिवारों  की  कुल  सम्पत्ति  प्रयोग  में  लाकर  राष्ट्रपति से  अनुमति  प्राप्त

 का  मूल्य
 लगभग

 दो  अरब  रुपया  भ्राता  है  ।

 get
 से  यह  उससे  लगभग  ८०  गुना  राय  वाले  वर्गों  पर  ज्यादती  करते  हैं  fg
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 एस०  सी०

 =
 ग्राम  वाले  वर्गों  के  प्रति  उदार  रहते  प्रयत्न  कर

 रहे  र  वहां  हम  उचित  जीवन

 हैं  यदि  ay  एक  लाख  रुपये  के  प्रत्येक  क्रम  यापन  स्तर  को  गिराना  नहीं  चाहते हैं  ।  हमें

 पर  सम्पदा-शुल्क में  ढाई  प्रतिशत वृद्धि  करते  उस  स्वाभाविक  भावना  का  उन्मूलन  नहीं

 रहेंगे तो  १६  लाख  रुपये  के  क्रम  पर  ही  हमें  करना  चाहिये  जो  कि  प्रत्येक  मनुष्य के

 Vo  प्रतिशत  सम्पदा-शुल्क  लगाना
 हृदय  में  है

 ।
 जब  हमने  यह  नीति  श्रपनाई हूँ हूं

 वित्त  मंत्री  जी  की  योजना  के  भ्रन्तर्गत हम  तो  उत्तराधिकार  प्रणाली  पर

 Yo,oo,coo  रुपये  के  क्रम  पर  ४०  प्रतिशत  चलने वाले  लोग  भी  इसमें  शामिल  होते हैं  ।

 सम्पदा-दुबक  लगा  सकेंगे  ।  वेसे  तो  हम  में  समझता  हूं  कि  यह  विवाद  अब  समाप्त

 १६,००,०००  रुपये  के  क्रम  पर  ही  इसे  लागू  होना  चाहिये  ।

 कर  सकेंगे  तथा  इससे  हमारी दुगुनी
 कुछ  लोग  समझते  हैं  कि  वित्त  मंत्री

 जी

 हो  जायगी ।  ने  कर-मुक्ति  सीमा  बढ़ा  कर  कुछ  लोगों
 को

 बहुत  बड़ी  रियायत  दी  है  ।  हमें  मालूम  है  कि
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिये

 पति  की  प्रनीती  प्राप्त  करनी  होगी
 ।

 इसके
 यह  एक

 -
 ~  ~

 की

 सिफारिश  की  प्रो०  एस०  एन०  भ्र ग्र वाल
 अलावा  इस  पर  काफी  चर्चा  भी  हुई  है  ।  में

 माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  किसी
 के  विचार भी  हमें  इस  सम्बन्ध में  मालूम

 वास्तव  में  वित्त  मंत्री  जी  ने  बुद्धिमता से
 अन्य  नुक्ते  पर  चर्चा  करें  ।

 पंडित  एस०  ato  यहां  राष्ट्रपति  शुल्क  दर
 का  मामला  ofan  महत्वपूर्ण है

 की  अनुमति  से  मतलब  सरकार  की  इच्छा
 से

 तथा  करमुक्त  सीमा  में  रियायत  देने  से

 मुझे  झ्शा  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  इस  बहाने  कारी  कोष  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा
 ।

 का  न  लेकर  इस  में  परिवर्तन करेंगे  ।  जहां  तक  दरों  का  सम्बन्ध  इनके  सम्बन्ध  में

 श्री  ए०  एस०  टामस  :  मुझे  ॥.  दो  भ्रातियां हो  सकती  एक  यह  हैं  कि  यह

 कड़ी  तथा  दूसरे  यह  एकदम  बढ़  जाती
 eau  कि  श्री  ठाकुर  दास  भागने  तथा  श्री

 यदि हम  इस  सम्बन्ध  में  ब्रिटेन  में  प्रचलित
 राघवाचारी जेसे  प्रतिष्ठित  व्यवसायों  ने  इस

 अवस्था  पर  तथा
 दरों को  देखेंगे  तो  हम  बहुत  कुछ  उससे  ग्रहण

 कर  सकेंगे  |  वहां  यह  दरें  हल्के  हल्के  बढ़ती
 का  प्रश्न  फिर  उठाया  हैं  ।  इस  पर  काफी

 विचार  विमर्श  gate  तथा  में  समझता हूं
 जाती  छोटी  सम्पत्तियों  के  बारे  में  हमारा

 सिद्धान्त  उनसे  कुछ  भिन्न  नहीं  हो  सकता  है
 ।

 कि इस  पर  शभ्रग्रेतर  चर्चा  करने  का  कोई

 लाभ  नहीं  ।  कुछ  व्यक्तियों का  विचार  हूँ  कि  क  हम  देश  में  पहली  बार  यह  कर

 लगा  रहे  हें  ।  हमें  इस  बात  की  श्र  ध्यान करमुक्ति सीमा बढ़ा देने सीमा  बढ़ा  देने  के  सम्बन्ध में  इतना

 झगड़ा  नहीं  होना  चाहियें  था  तथा  इसके  देना  होगा  कि  कहीं  इस  से  संतोष न  फल

 स्थान  पर  हमें  शुल्क-दर के  पर  अधिक
 जाये ।  ब्रिटेन  में  कृषि-भूमि पर  जो  सम्पदा

 ध्यान  देना  चाहिये  था  ।  में  समझता  हूं  कि  कर  लगाया  जाता  है  उसका  CY  भाग

 मुक्ति  सीमा  बढ़ा
 दी

 जाने  के
 कारण

 दो  छुट  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।  हमने  यहां  यह

 त्तियों  का  निवारण gate  |  एक  यह  है  कि  रियायत २५  प्रतिशत  रखी  है  कौर वह  भी

 कर  भार  में  यथासम्भव समता  प्राप्त  की  गई  ऐसी  सम्पत्तियों  के  बारे  जो  कि  दो  लाख

 जहां हम  भ्र समता का  निवारण  करने  का  से  कम हों  ।  दूसरी बात  जो  हमें  ध्यान  में
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 रखनी  है  यह  हैं  कि  भारतीय  परिवार  ब्रिटिश  लाया  जाये  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  मंत्री  जी

 परिवारों से  बड़े  होते  इसके  साथ  ही  निर्वाह  उनके  प्रति  रहे  में  इस  समय  अपना

 व्यय  भी  यहां बढ़  रहा  मैं  मंत्री जी  से  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकता  किन्तु  में

 दन  करता  हूं  कि  संयुक्त  परिवारों  के  सम्बन्ध में  सरकार  से  प्रार्थना करूंगा  कि  जब  उन्हें  भविष्य

 4o,00¢  से  लेकर  १  लाख  तक  की  सम्पत्ति  में  ऐसा  कोई  विधान  बनाना  हो  तो  वह  मेरे

 पर  प्रतिशत  शुल्क  लगाना  चाहिये  ।  इसके  सुझावों  को  ध्यान  में  रखें  |  तो  यह  होता

 बाद  यह  ४५  प्रतिश्त  तथा  फिर  साढ़े  सात  कि  वित्त  मंत्री  भ्र पनी  दर  अनुसूची  प्रस्तुत

 प्रतिशत  होना  चाहिये  ।  में  श्री  मिश्रा  के  इस  करने  से  पहले  उन  लोगों  से  भी  मश्वरा  करते

 जिन्हें  कि  इस  सम्बन्ध में  भ्र पने  संशोधन
 पेश कथन  का  समर्थन  करता  हूं  कि  विभिन्न  प्रक्रम

 समान  रूप  से  निश्चित  जान  चाहियें
 करने थे  ।  इसके  बाद  वह  राष्ट्रपति को

 यह  नहीं  कि  दो  लाख  से  हम  फिर  एकदम  सलाह दे  सकते  थे

 पांच  लाख  पर  जायें  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  में  निवेदन  करूंगा  कि  हमें इन  में
 श्री  मोरारका  :  में  माननीय  वित्त  मंत्री

 कुछ  परिवर्तन करना  चाहिये  ।
 को  इस  बात  के  लिये  धन्यवाद  देता  हं  कि  इस

 संशोधन  द्वारा  उन्होंने  शुल्क  की  दरें  विधेयक

 श्री  के०  ह०  बस
 :

 माननीय
 में  ही  सम्मिलित  कर  दी  हैं  ।  चर्चा  के  दौरान  में

 वित्त  मंत्री  ने  इस  विधेयक  को  संसद  में  प्रस्तुत  सदन  के  सदस्यों  की  यहीं  सामान्य  मांग  थी

 करते हुये  कहा  था  कि  वह  एक  सम-समाज
 दरिया  की  दरें  भी  विधेयक  की  ही  हों  ।  हम

 का  प्रादुर्भाव करने  रहे  हैं  ।  परन्तु  शुल्क
 माननीय  मंत्री  जी  के  इसलिये  विशेष  अ्रनूम्रहीत

 दरों
 को

 देखते  हुए  में  नहीं  समझता  हुं  कि

 समाज में  धन  सम्पत्ति के  शिखाधार  पर  जो
 हैं  कि  दरों  का  ढांचा  बहुत  सरल  हैं  |

 अ्रसमता  है  उसका  निवारण  किया  जा  सकेगा  ।  मेंने  दो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  एक

 हमने  समझा  था  कि  वित्त  मंत्री  उस  धन  को  का  मुख्य  यह  हैं  कि  सम्पत्ति के  निम्नतर

 खंडों  पर  दरें  कम  की  जायें  तथा  उच्चतर प्राप्त कर  सकेंगे  जो  कि  पूंजीपतियों  की

 रियों में  बेकार पड़ा  परन्तु  दरों को  देख  खंडों  पर  बढ़ाई  जाय॑  |  दूसरे  संशोधन  में

 कर  इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  १  मयूरमक्कट्रयम तथा श्रलियसंतान तथा  श्रलियसंतान  के

 रुपये  की  सम्पत्ति  रखना  वाले  को  भी  अपनी  अतिरिक्त  परिवारों  को  कुछ  छूट  देने  की

 सम्पत्ति का  केवल  ३४.२  प्रतिशत  भाग  अपनी  अपेक्षा की  गई  है  ।  किन्तु  चूंकि  wer  परिवारों

 के
 सम्बन्ध

 में  छूट  की  सीमा  \WY,oo00  रुपये
 मृत्यु  के  परचा  सरकार  को  देना  पड़ेगा  ।

 हमारी यह  इच्छा  थी  कम  राय  वाले
 से  बढ़ा  कर  १,००,०००  रु०  कर  दी  गई

 इसलिये  मेरे  दूसरे  संशोधन  की  अरब वर्गों  को  कुछ  परिमाण  मिल .  किन्तु

 इसके  साथ  ही  पूंजीपतियों का  दबाया  gar
 इयकता नहीं  रहती  ।

 धन  देश  के  पुननिर्माण में  लग  जाये  ।
 अब  केवल  पहला  संशोधन  रह  जाता  है

 जहां  तक  विदेशी  पूंजी  का  सम्बन्ध  है  कि  सम्पत्ति के  निम्नतर  खंडों  पर  शुल्क
 मंत्री जी  ने  स्वयं  कहा  है  कि  यहां  की  खानों  की  दरें  कम  की  जायें  तथा  उच्चतर  खंडों पर

 बागानों  में  तथा  अरन्य  सार्वजनिक  उपयोगिता  बढ़ाई  जायें  ।  किन्तु  जहां  तक  दरों  के  बढ़ाए

 की  सेवाओं  में  काफी  विदेशी  पूंजी  लगी  हुई  जाने का  प्रश्न  हम  इस  सम्बन्ध में  कोई

 हैं  ।  यहां  हमारी  यह  कोशिका है  कि  विदेशी  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  इसलिए  में

 धन  को  समुदाय  के  फायदे  के  लिये  उपयोग  में  अपनी  झ्रालोचना  केवल  निम्नतर  खंडों  पर
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 निर्धारित  दरों  की  आलोचना  तक  सीमित
 छोड़  दी  जाए  तो  में  समझता  हूं  कि  इस  बात

 का  पर्याप्त  न्यायोचित  कारण  है  कि  सम्पत्ति
 रक्खूंगा । मुझे यह कहने |  मुझे  यह  कहने  में  तनिक  भी  आपत्ति

 नहीं है  कि  इन  दरों  को  निर्धारित करने  में
 के  प्रारम्भिक  खंडों  पर  समुचित  छूट  तथा

 सरकार ने  अपने  राजस्व  पर  अधिक  ध्यान
 दरों  की  कमी  की  जाए  |  इंग्लैण्ड  प्रौढ़  श्रम  रिकी

 का  उदाहरण  लीजिए  जिनका  fe  श्राप  बहुधा
 दिया  सामाजिक  पहलू  पर  नहीं ।  यदि

 इन  दरों को  सम्पत्ति  के  प्रथम  कुछ  खंडों  पर
 अनुसरण  करते  हें  ।  इंग्लैण्ड  में  प्रथम  दो  खंडों

 पर  १  तथा  २  प्रतिशत  शुल्क  है  जबकि  यहां
 अपेक्षाकृत  कम  रखा  जाता  तो  बड़े  सुचारु

 रूप  से  कुछ  ही  समय  में  प्रजातांत्रिक तरीके
 ५  शर  प्रतिशत  प्रस्तावित  किया  गया  है

 ।

 से  आधिक  समानता  लाने  के  प्रयत्न  में  सफलता
 इंग्लैण्ड  में  ये  दरें  सन्‌  १८६४ में  निर्धारित  की

 गई थीं  शर  साठ  वर्ष  के  पश्चात्  तकਂ
 मिल  सकती  थी  ।  में  नहीं  समझता  कि  इन

 दरो ंको  कम  करने से  राष्ट्र के  राजस्व  पर
 लगभग  उतनी  ही  हें  यद्यपि  सम्पत्ति  के

 तर  खंडों  में  भ्रामक  परिवर्तन
 झरा  गया  है

 कोई  गम्भीर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  सरकार  की

 अवइ्यकताशओं  मृत्यु-शुल्क में  कोई
 भ्र्थात्‌ ८ से बढ़ कर ८० ८  से  बढ़  कर  ८०  प्रतिशत  |

 सीधा  सम्बन्ध  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  लोग  तो
 अमरीका  को  लीजिये  ।  यदि  कोई  व्यक्ति

 बिना  सरकार  की  वित्तीय  शअ्रावइ्यकताझ्रों का
 वहां  पांच  लाख  की  सम्पत्ति  छोड़ता  है  तो  उसे

 विचार  किए  मरते  रहे  हें  मरते  रहेंगे  ।
 ud  प्रतिशत  के  हिसाब  से  शुल्क  देना  पड़ता

 सरकार  इस  बात  का  ठीक  पूर्वानुमान  नहीं
 इस  बात  में  कोई  दो  मत  नहीं  हो  सकते

 लगा  सकती  कि  इस  ala  से  उसे  कितना
 कि  भारत  में  अमरीका  की  अपेक्षा  पूंजी

 राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  सम्पदा  शुल्क  स्वाभाविक
 निर्माण  का  रेट  कहीं  afar  है

 ।
 किन्तु

 रूप से  ही  ऐसा  है  कि  इससे  कर  प्रणाली  में  फिर  भी  उतनी  सम्पत्ति  पर  यहां  20.0 2.0
 लचीलापन  नहीं  लाया  जा  सकता  ।  इसलिये

 दत  yew  देना  पड़ेगा  ।  झ्रास्ट्रेलिया  तथा

 सरकार को  इस  शुल्क  की  दरें इस  प्रकार
 कनाडा  में  भी  प्रारम्भिक  खंडों  पर  शुल्क  की

 निर्धारित करनी  चाहियें  जिससे कि  समाज
 दरें  बहुत  साधारण हैं  ।

 के  विभिन्न  वर्गों  पर  इसका  भार  इस  प्रकार

 पड़े  कि  वह  एक  प्रकार  की  भ्रामक  समानता  की  इसलिये  न्याय  तथा  औचित्य  की  दृष्टि

 कौर ले  जाए  ।  इसके  लिये  सरकार को  पहले  से  यह  बहुत  भ्रामक  है  कि  सरकार  समस्त

 यह  निर्णय  करना  होगा  कि  वह  किस  स्तर  पर  दरों  के  ढांचे  को  दोहराए  और  कम  से  कम

 देश  में  धन  के  वितरण  में  समानता  लाना  प्रारम्भिक  कुछ  खंडों  पर  दरों  को  कम  करे  ।

 चाहती  है  ।  जब  तक  सरकार  यह  निर्णय  न

 करे तब  तक  बिना  किसी  निश्चित  आधार  में  नहीं  कह  सकता  कि  दरों  के  ढांचे
 की

 सरलता पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  यदि  में  यह के  यों  ही  दरें  निर्धारित  करने  का  कोई  लाभ

 नहीं  मेरा  निवेदन हैं  कि
 सम्पत्ति

 के  सुझाव  दूं  कि  इन  दरों  को  मृतकਂ
 तथा

 तर  खंडों  पर  दरें  निर्धारित  करते  समय  प्रतीकों  घिकारी  के  रिश्तेदारी  की  निकटता  के  अ्रनुपात

 इस  बात  का  भी  ख्याल  रखना  चाहिये  कि  देश  में  में  वर्गीकृत  कर  दिया  जाए  ।  फ्रांसीसी  तथा

 सामाजिक  सेवा  किस  सीमा  तक  उपलब्ध  है  ।  इटैलियन  लेखकों  ने  काफी  विस्तार  से

 sit  यदि  यह  उचित  समझा जाए  कि  लोगों  इस  बात  पर  विचार  प्रकट  किया  है  कि  दुख

 के  पास  अपने  परिवार  के  प्रति  नैतिक  तथा  की  मात्रा  रिश्तेदारी  की  निकटता  के  शभ्रनुपात

 आधिक  दायित्व  निभाने  के  लिये  कुछ  सम्पत्ति  में  भिन्न थ  ae  द  ब  भिन्न  होती  है  ।
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 यदि  दरों  को  प्रारम्भिक खंडों  में  ही  मामूली सी  बात  है  कि  एक  राजा  को  दो

 ग्रामीणों  के  बीच  में  किसी  भी  प्रकार
 का ऊंचा  निर्धारित  किया  जाए  तो  उसका  एक

 बहुत  बड़ा  खतरा  यह  है  कि  लोगों  में  यह
 ः  नहीं  करना  चाहिये  सभी  को  एक

 aia  से  देखना  दो  ara  से  नहीं प्रवृत्ति  पैदा  हो  जाएगी  कि  किसी  भी  तरह

 से  इस  कर  से  बचा  जाए  ait  इसके  लिये  देखना  चाहिये  ।  तो  जैसा  में  ने  शुरू  में  कहा

 q  तरह-तरह  के  उपाय  निकालेंगे  ।  इससे  था  वहू  बात  एक  दम  से  eal  नहीं  है
 ।  में

 सरकार  के  लिये  भी  प्रशासनात्मक कठिनाई  ने  उस  समय  बताया  था  कि  यह  भेद  हम

 बढ़  जाएगी ।  लोगों  हमारी  जाइंट  फ़ैमिली  ब्रिटिश

 सरकार  ने  कर  दिया  था  जो  कि  हमारी
 न्याय  के  नाम  पर  में  यह  भ्रनुभव

 संस्कृति को  तोड़ना  चाहती  थी  ।

 करता  हूं  कि  एक  बार  इन  दरों  के  निर्धारित
 कि  हमारा  राज्य  हो  गया  है  तो  हम  लोगों

 हो  जानें  ये
 पर्याप्त

 समय  तक
 परिवर्तित

 रखी  जानी  चाहिए  ।  इन  दरों में  बराबर
 का  इस  भेद  का  मिटा  चाहिये  ।  यही

 मुझ  को  कहना है  ।  जो  मिताक्षरा
 परिवर्तन  करते  रहने  से  लोगों  के  मस्तिष्क

 में  भ्रनिद्चितता समा  जाएगी  ।  मृत्यु  पर
 के  जाइंट  फ़ैमिली  सिस्टम  से  गवन  होते हैं

 उनको
 इनकम  टेक्स  का  क़ानून बनने  से  पहले

 किसी  का  हाथ  तो  है  नहीं  ।  कोई  नहीं  जानता
 यह  ख्याल  भी  नहीं  होता  था  कि  हमारा  कितना

 कि  यह  कंब  |  इसलिये  काफी  समय

 तक  इन  दरों  केਂ  अपरिवर्तित  रहने  से  एक  व्यक्ति
 हमारे  भाई  का  कितना  बेटे  का  कितना

 है  ।  सब  एक  साथ  रहते  थे  कौर  एक  साथ

 को  दूसरे  व्यक्ति  से  अधिक  लक  महज  इस
 खाते  पीते  थे  ।  किसी  के  मन  में  यह  भावना

 लिए  नहीं  देना  पड़  जाएगा  कि  एक  के  पिता
 नहीं  जाति  थी  कि  यह  पेसा  मेरा  है  यह  उनका की  मृत्यु  दूसरे  के  पिता  से  पहले  या  बाद  में
 el  पर  श्रापके इसਂ  इनकम  टैक्स  के

 हुई  जबकि  शुल्क  की  दर  ates  थी  |

 कानून  ने  उनमें  अरब  भेद  कर  दिया  है
 ।  अब

 श्री  झुनझुनवाला  :
 तो

 वह  यह
 सोचने  लगे

 हैं  कि  मेरा  हिस्सा

 हमको  यह  कहते  बड़ा  संकोच  होता  है
 कि

 इस  मामले में  दायभागਂ  शर  मिताक्षरा  में
 इतना  मुझे  इतना  टैक्स  देना  उसे

 इतना  व्यक्त  देना  पड़ेगा  ।  हरापन  जो  यह
 एक  झगड़ा सा  लगा  दिया गया  है  ।

 सेपेरेटिज्म  की  भावना  कला  दी  है  इस  से

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  झगड़ा  ख़त्म  हो  aa का  प्रेम  हट  गया है  ।  यह  आपने

 गया ।  अच्छा  काम  नहीं  किया  परन्तु  जेसा

 श्री  झुनझुनवाला  में  फिर

 गया  ।

 कि कहा  गया  कि  नहीं  यह  बात तो  तै
 तो  मेरे  कहने  का  यह  मतलब  कभी

 हो  श्राप  इस  पर  नहीं  बोल  सकते

 नहीं  है  कि  दायभाग  को  बेशी  मिले  या  मिताक्षरा  तो  मे ंइस  बात  पर  क्या  कहूं  ।  परन्तु  यदि

 को  कम
 या

 बेशी  मिले
 ।  हमारे भाई  ठाकुर  बाप  थोड़ा  सा  भेद  रखें  भी  जैसा  कि  ठाकुर

 दास  जी  नें  प्राय  के  सामने  कहा  है  कि  भ्रामक  दास  जी  भागने ने  सुझाया है  कि  208.0  पर

 कंंस्टीट्यूदान में  लिखा है  ।  उसकी
 सेंट  रखा

 तो  उसका
 मतलब  यह  हो

 धारा  १४  में  लिखा  gor  है  कि  डिस्टिंक्शन
 सकता  है  कि  भेद  मिट  गया  है  ।  मे

 करना  या  नहीं  करना  चाहिये ।

 कॉस्टीट्यूदन  के  शब्दों  के  अनुसार  हमारा
 ने  अपने  संशोधन  में  यह  कहा  है  कि  ४५  परसेंट

 ae  केस  ठीक  जावेगा  या  नहीं  ।  हो  सकता  की  जगह २  परसेंट  रखा  जाय  ।  यदि  aa

 हू  कि  परन्तु यह  तो  एक  ऐसा  कर  देंगे  तो  लोगों  में  यह  भावना  हो
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 हिसाब  लगा  कर  देखा  जाय  तो  छूट  की जायेंगी  कि  झ्रापने  पूरा  भेद  तो  नहीं  मिटाया

 लेकिन  थोड़ा  थोड़ा  मिटा  दिया  है  ।  जो  लोग  सीमा  ७५,०००  रुपये  होगी  ।  यह  छूट  हुई

 धनवान  हूँ  उनके  लिये  तो  दो  परसेंट  त्र  पांच  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  को  सम्पत्ति  पर

 परसेंट  में  कोई  ज्यादा  भेद  नहीं  होता  जब  यदि  सम्पत्ति  एक  लाख  से  कम
 मान

 ह  va  2

 वह  दो  लाख  देंगे  तो  २५००  रुपये  अधिक  लीजिये  fo  ख  के  ग्रन्थित

 क  Yo—Vo  हज़ार  रुपये  की
 बिना  किसी  दिक्कत  के  दे  देंगे  |  तू

 नीचे  तबक़े  के  आदमी हैं  उनके  लिये  अर्थात्  फुल  ८०,०००  की  सम्पत्ति  हो  तो

 डड  लाख की  छूट  की  सीमा  हिसाब  लगाने  से  ६५,०००  रुपये यह  भेद  काफ़ी हो  जाता  है  ।

 सम्पत्ति  के  जिनकी  सेल्फ  was  ही  बैठती  है  ।  इस  प्रकार  जहां  दोनों
 वर्गों

 प्रापर्टी है  उनको  जो  टैक्स  देना  पड़ता  है  केਂ  अ्रन्तर्गतਂ  जानें  वाली  सम्पत्तियों  में  १  :  १

 वह  २७४५०  रहता  है  कौर  यहां पर  जा  कर
 का  3.0  है  अर्थात नद  उनकी  राशि  बराबर

 ६  हज़ार
 प्रौढ़

 कितना  हो  जाता  है
 ।  तो  है  कौर  दोनों  मिलाकर  एक  लाख  रुपये

 से  अधिक  वहां  we  की  सीमा  Q¥,o0e
 यह  भेद  बहुत  भारी  है  ।

 यदि  ठाकुर

 दास  जी  का
 संशोधन  मंजूर  न  करें  तो  मेरा  रुपये  होगी  श्र  जहां  दोनों  में  १  :  १  का

 जो  संशोधन है  कि  पांच  परसेंट  से  दो  परसेंट  अनुपात हूँ  किन्तु  कुल  राशि  एक  लाख  रुपये

 कर
 दिया  जाय  यह  संशोधन  मंजूर  कर  लें

 ।  से  कम  है  वहां  छूट  की  सीमा  ६५,०००  रुपये

 यह  बहुत  मामूली  संशोधन है  ।  इसको  आप  ही  होगी  ।  इसलिये  मेरा  कहना  यह  है  किਂ

 जो  राहत  हम  अधिक  धनाढ्य  वर्ग  को  प्रदान को  मंजूर  कर  चाहिये  ।

 कर  रहे  हैं  उस  से  कम  धनाढ्य  लोगों  को

 इस  विषय  पर
 बहुत  कहा  जा  चुका  है  ।  वांचित  नहीं  कर  देना  चाहिय े।

 मैं  फिर  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  से  प्रार्थना
 इसी  प्रकार  की  असमानता ATT  २  : करूंगा  कि  वे  ज़रा  सोच  विचार  करें  शर  यह

 या  १  ४
 अथवा  किसी  भी  अरन्य  श्रतुपात

 भावना  कम  से  कम  दिखलावें  कि  हम  आहिस्ता

 आहिस्ता करके  इस  भेद  को  मिटा  रहे  हैं
 की  दोनों  प्रकार  की  राशियों के  सम्बन्ध में

 पायेंगे  ।  एक  लाख  से  अधिक  सम्पत्ति
 शर

 एक  दिन  जावेगा  जब  कि  हम  यह  सारा

 भेद  मिटा  देंगे  ।
 वालों  के  लिये  छूट  की  सीमा  श्रमिक  at

 जाती  एक  लाख  से  कम  वालों  के  लिये

 श्री  शोभा
 राम  :

 में  शुल्क  की  दरों  के  अपे  कृत  कम  ।  इसलिये  सूत्र हम
 सम्बन्ध  में

 कुछ  नहीं  कहना  किन्तु  मैं
 लागू  करने

 जा  रहे  हैं  उसके  सम्बन्ध  में  हमें

 अनुसूची  के  विषय  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 पूर्णतया  स्पष्ट  होना  चाहिये  |

 अनुसूची  में  दोनों  प्रकार  की  सम्पत्तियों  के
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अर्थात  माननीय

 लिये  छूट  की  सीमायें  निर्धारित  गई

 यदि  इस  सुत्र  को  गणित  का  हिसाब  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  शुल्क
 दरों

 लगाकर  देखा  जाय  तो  विदित  होगा  कि  इसमें
 में  परिवहन  कर  दिया जाय  माननीय

 सदस्य  नें  जो  विरोधाभास  बतलाया  वह
 कुछ  गड़बड़ी है  ।

 एक
 तो दो  प्रकार  से  दूर  हो  सकता  है  ।

 मान  लीजिये  कि  दोनों  प्रकार है टिन हक
 यह  fe  खंड  ३४  को  हटा  दिया  जाये

 --

 कौर  ag  i)  सम्पत्ति  BY  हजार  जो  कि  अब  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  यह  सदन

 रुपये
 यदि  दोनों  पर  शुल्क  की  दर  का  द्वारा  पास  किया  जा  चुका  है  यह  दूसरी
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 तरह  से  दूर  जा  सकता  है  अर्थात  दरों  व्यक्तियों
 को  लाभ  मिले  वही  ग़रीब

 ३, ७
 में  रहो  बदल  कर  के  ।  क्या  यही  आ्रादमियों  को  भी  मिलना  चाहिये  |  at

 खण्ड  ३४  पर  अपना  संशोधन  संख्या  १४४

 रखा है  ।  मुझे  उसਂ  पर  बोलने  का  अवसर
 श्री  शोभा  राम :  इस  विरोधाभास  को

 दूर  किया
 जा  सकता है  यदि हम  यह  देखें

 नहीं  नहीं  तो  में  उस  पर  बोलता  ।

 इस  विधेयक  में  यदि  कोई  अनियमितता
 कि  जो  राहत  vara  वर्ग  को  दी  जा  रही

 है  उससे  ग़रीब  वर्ग  को  वंचित  न  रखा  जाये  ।
 हो  तो  अभी  इस  बात  के  लिये  समय  है  ai

 इस  विधेयक  को  राज्य  परिषद्‌  में  भेजे  जाते
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ग़रीब-भ्रमर

 का  भेद  जानबूझ कर  नहीं  गया

 समय  विधि  मंत्री  उसे  ठीक  कर  सकते  हैं  ।

 जो
 भी  सदस्य  इस  बात  पर  ज़ोर  दें  उन्हें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  ही  प्रकार  के

 यह  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  खंड  ३४  पर  तक॑  बार  बार  नहीं  दिये  चाहिये ं।

 वापस  जाने  के  लिये  wa  बहुत  देर  हो  चुकी
 को  कृष्ण  चन्द्र

 है
 क्योंकि

 सदन  इसे  स्वीकार  कर  चुका  है  ।  श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  संशोधन  में  इस  बात  का

 श्री  एस०  एस०  मोर
 :

 यह  पास  हो  भी  सुझाव  है  कि  ५  प्रतिशत  के  स्थान  २

 चुका हो  ।  मान  लीजिये कि  कोई  गलती
 प्रतिश्त  होना  चाहिये  ।  यह  तो  पीले  ही

 रह  गई  है  ।  क्या  हम  इसे  किसी  प्रक्रम  पर  कहा  जा  चुका  है  कि  जो  दरें  रखी  गई  हैं  उन

 दूर  नहीं  कर  सकते  ?  यह  विधेयक  दूसरे
 से  बड़ी  सम्पत्तियों  की  wart  छोटी  सम्पत्तियों

 सदन  के  सम्मुख जायगा  ।  मान  लीजिये
 को  अधिक  नुकसान  होगा  |  मिताक्षरा  कानून

 कि
 हम  वित्त  मंत्री  जी  को  यह  विश्वास

 के  भ्रन्तर्गत  art  वाले  संयुक्त  हिन्दू  परिवारों

 दिलाने  में  समर्थ  हो  जाते  हैं  कि  वास्तव  में  कोई
 पर  माननीय  वित्त  मंत्री  हारा  स्वीकार  किये

 गयें  संशोधन  का  अधिक  असर  पड़ा  जिसमें ग़लती रह  गई  है  कौर
 कुछ  लोग  बच  सकते

 तो  वह  दूसरे  सदन  में  इसे  ठीक  कर  संकते
 अन्य  लोगों  के  लिये  छूट  की  सीमा  को  बढ़ा  कर

 QY,ooo0  रुपये  से  १,००,०००  रुपये  कर  दिया
 हैं

 ।
 गया है  मेरा  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  हैं  कि

 श्री  एम०  सी०  शाह  :  यह  बात  खंड  ३४
 वे  मिताक्षरा  परिवार  की  सम्पत्ति  के  पहिले

 (२)  के  विषय  में  है  ।  किन्तु वह  खण्ड  तो
 Yo,006  रपये  पर  लगने  वाले  दर  को

 पहिले  ही  पारित  कर  दिया  गया  है  ।
 ५  प्रतिशत a  २  प्रतिशत  Hr  eat  अरन्य

 श्री  शोभा  राम :
 खण्ड  ३४  को

 दरों  को  वैसा  ही  रखा  जा  सकता  है  ।  faq
 के  साथ  पढ़ा  जाना  चाहियें  ।  मेरा  faa  मंत्री  ने  यह  बताया  कि  उन  सम्पत्तियों  की

 मंत्री से  यह  निवेदन  है  कि  जब  खण्ड  ३४(२)  तुलना  जिनपर  शुल्क  संयुक्त

 में  दिया  gor  सिद्धान्त  एक  लाख  रुपये से  हिन्दू  परिवारों  की  कुल  संख्या  बहुत

 कम  की  सम्पत्ति  पर  लगाया  जाय  तो  यह  एक  कम है  ।  यदि  उनकी  संख्या  बहुत

 विशेष  प्रकार  से  लगाया  जाना  चाहिये  तौर
 कम  है  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  संशोधन

 इसे  कानूनी  रूप  में  न  लगाया  जाय  ।  इस  को  स्वीकार कर  छेने  से  राज्य  की  वित्तीय

 सिद्धान्त  को  लगाने  का  एक  विशेष  तरीका
 स्थिति  पर  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 ।

 में  नहीं  चाहता  कि  खण्ड  ३४  हटाया

 जाय  अथवा  इस  पर  कोई  संशोधन  रखा  पंडित  ठाकुर  दास
 भार्गव

 ने
 ठीक  ही

 जाय  |
 मेरा  कहना  यह  है  कि  धनी  कहा  है  कि  मीता  ्य

 421  P.S.  D.
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 भराने  वाले  लोगों  को  कोई  सहायता  नहीं  बताता  वह  नतीजे में  पदा  वरना  नहीं

 दी  गई  तो  इससे  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  जैसे  Boyles  law,  शरीर  उस  को

 प्रणाली  समाप्त हो  जायेगी  ।  में  इसਂ  प्रणाली  प्रयोग में  लाना  है  तो  उसको  उस  प्रकार

 ध  प्रयोग  में  लाया  जिस  प्रकार
 करे  लाभ  नहीं  बताना  चाहता  क्योंकि  वे  पहिले

 बताये जा  चुके  हैं  ।  वित्त  मंत्री से  मेरा  दूसरे  विशेषज्ञों  ने  उस  को  प्रयोग  करके

 निवेदन  है  किਂ  वह  मेरा  संशोधन  स्वीकार  सिद्ध  कर  रखा  हो  तो  उसके  द्वारा  इष्ट  प्राप्त

 कर लें  ।  होगा  अथवा  नहीं  ।  तो  इस  तरह से  समाज

 में  हम  are  कोई  परिवर्त्तन  लाना  चाहते
 श्री  आर०  डो

 ०  मिश्र
 हैं  तो  हम  ऐसा  ही  क़ानून  बना  कर  प्रयोगਂ

 अध्यक्ष  इस  बिल  को  देख  कर  में

 यह  समझ  रहा  था  fe  जो  हमारे  विधान
 कर  सकते  हैं  कि  जो  दूसरे  वैज्ञानिकों  द्वारा

 पहले  अ्रज्षमाया हुआ  हो  ।  यह  स्टेट  ड्यूटी
 के  डाइरेक्टिव  प्रिसीपल  में  बात  कही

 गयी  जो  बात  प्लानिंग  कमिशन  ने  बतलाई
 बिल  जो  हम  अपने  भारत  वर्ष  में  ला  रहे  हैं

 कोई  नया  क़ानून  नहीं  है  जो  हम  रहे  हे  |

 उसकी  पूति  की  जायगी
 ।

 में  समझ  रहा

 था  कि  जिस  ५  को  हम  अपने  मुल्क  में

 इस  क़ानून  को  इंग्लैंड  ने  भ्रपने  यहां  लागू

 कौर  अज  से  ६०,  ७०  वर्ष  पहले  इस

 लाना  चाहते  वह  जल्दी  हमारे  सामने

 अदायगी |  लेकिन  जब  इस  बिल  के  साथ
 क़ानून  को  अपने  यहां  लागू  अमरीका

 ने  भी  इसको  अपने  यहां  लागू
 यह  दरों  का  नक़शा  हमारे  सामने  पाया

 तो  में  चकाचौंध  रह  गया  भर  मुझे  मालूम
 are  बहुत  सी  जगहें जहां

 पर  यहं

 क़ानून  लागू  किया  गया  है  शौर  उन  जगहों
 पड़ा कि  जो  नक़शा हम  प्री  देश  में  लाना

 पर  इस  कानून  के  लागू  होने  पर  इसके

 चाहते  वह  नक़शा  हमारे  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर
 सम्बन्ध  में  वहां  के  बड़े  बड़े  विद्वानों

 साहब  जल्दी  नहीं  लाना  चाहते  ।  इसके  लिये
 क्या  मत  रहा  है  शर  किया  उन्होंने

 में  कहूंगा  कि  एक  पुराना  वेद  मंत्र  है  जिसको

 तर्ज बा  हासिल  किया  है  कौर  उनका  अन्तिम
 मैं  आपको  सुनाना  चाहता  हुं

 निर्णय  क्या  है  ?  उस  तर्जुमे  को  हमें  मालूम

 यौन  यज्ञ  बजन्ती  तानी  धर्माणी  करना  चाहिये  दौर  उसके  अ्राघार  पर  यहां

 प्रथमानि  रासत  ।
 यह  कानून  बनाना  चाहिये  |

 तेरी  निकम  महीना  यत्र  पूर्व  इंग्लिस्तान  के  राजनैतिक  विद्वानों  ने

 साध्या  सेती  तेरी  नादाम देवा  i
 अपने  देश  में  जो  पहले  पहल  कानून  लागू

 इसका  मतलब  है  fe  कारण  से  देवता  किया  तो  उन्होंन  नीचे  का  स्तर  रक्खा  १००

 कार्य  पैदा  किया  करते  उसके  कुछ  नियम  तौर  पौंड  प्रौर  १००  पौंड पर  उन्होंने  कर  का  रेट

 कुछ  कानून  होते  हैं  अर्थात्‌  कार्य  उत्पन्न  होने
 रक्खा  १  परसेंट  ौर  ऊपर  जा  कर  लगाया

 से  पहले  कुछ  कंडीशंस  होती  हैं  ।  वही  लोग
 ८  परसेन्ट  ।  लेकिन वाद  में  जब  उन्हें  मालूम

 इष्ट  कार्य  पैदा  करने  में  कामयाब  होते  हैं  जो  gut  कि  वह  उस  कर  की  दर  के  द्वारा  समाज

 पहले  से  सिद्ध  किये  गये  कानूनों  को  ana  में  में  उस  संतुलन  की  मात्रा  को  नहीं  रख  सकते

 हें  जो  वह  चाहते  हूं  ।  विषमता  समाज  में लाते  छह  इसलिए  जब
 कोई  कानून  लागू  करना

 हो  तो  उस  ला  अर्थात्‌ कानून नियम को कानून  नियम  को  aga  बढ़ती  चली  जा  रही  जिस  के  कारण

 टीक  तरह  से  लागू  किया  जाय  तो  जो  वह  फल  देश  में  हाहाकार  मचता  है  वह  शक्ति  जो  धन
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 पैदा  करती  है  मुट्ठी  भर  आदमियों  के  हाथों  लगा  कि  यह  दरें  उन्होंने  नहीं  पढ़ीं
 या  उनकी

 में  चली  रही  है  तो  उन्होंने  अपने  क़ानून  मिनिस्ट्री  के  आदमियों  ने  उन  को  बताया

 को  बार  बार  बदला  |  सन्‌  Seok  में  या  मिनिस्ट्री  &  किसी  श्रादमी

 geexv 7 में  सन्‌  १४
 नें  उन  को  सुझाया  जिस  से  इस

 सन्‌ २४  फिर  १९३०  में  फिर  प्रकार  का  कानून  हमारे  सामने  अया

 VERE  फिर  सन्‌  2EVo  में  श्र  फिर  में  बड़े  ताज्जुब  में  रह  गया  |  ्  ले  ड्

 Reve  में  भ्रन्तिम  बार  Reve  में  श्र  शारीरिक  में  तो  बात  नहीं

 श्व दला  |  उन्होंने क्या  क्या  इस  के  लिये  की  गई  लेकिन  यहां  ग़रीब  के  गले  पर  छुरी

 नहीं  किया  ।  उन्होंने  न न  १६२४  में  कर  की  दर  चलाई  नीचे  के  लेवल  पर  कर  कर  दिया

 को  ऊंचे  वेल  पर
 ४०

 पर  सेन्ट  कर  दिया  पांच  परसेन्ट  श्र  कर  से  मुक्त  सम्पत्ति

 इस  में और  नीचे  स्तर  पर  एक  पर  सेन्ट  ही  रक्खा  की  लिमिट  रख  दी  पचास  हज़ार  |

 लेकिन  उसके  बाद  ही  यह  ध्यान  पाया  कि  यह  किसी  साहब  ने  पौंड  का  हिसाब  लगाया

 जो  ग़रीब  आदमी  ह  उन के  ऊपर  एक  शर  सोचा  कि  चूंकि  इंग्लैंड  में  एक  लाख

 wa  पौंड  लगा  कर  कोई  ज्यादा  आमदनी  तो  रुपये  पर  तीन  हज़ार  का  औसत  पड़ता  है

 होती  नहीं  बिना  कारण  परेशानी  तो  यहां  इन  लोगों  से  ढाई  हजार  ले
 लो  |

 खड़ी  हो  जाती  कौर  धन  बड़े  बड़े पू  कर  मुक्त  सम्पत्ति  तो  ऊंची  कर  लेकिन

 पतियों के  पास  इकट्ठा  होता  हीਂ  चला  जाता  दरों में  छरी  चलाई  तेज़  ।  लेकिन तीन  लाख

 वह  तब  हुमा जब  वहां  का  ग़रीब  तबका  से  ऊपर  की  सम्पत्ति  पर  कर
 की  दरों में  छूटें

 लेबर  हथिनी-हीगवतमट  झाई  शर
 देने  लगे  कौर  बार  बार  हर  स्तर  पर  देने  लगन

 हाउस  में  इन्कलाब  जो  जितना  मोटा  ग्रा सामी उस  को  उतनी

 आया  तो  उन्होंने  इस  बल  को  रोका  ॥
 ही  छूट  ।  यह  बात  मुझे  मालूम हुई

 तो

 उन्होंने  हायर  लेवल  पर  जा  कर  अर्थात ह: स  में  ताज्जुब में  we  गया  ।  यहां  देहली  से

 दस  लाख  पौंड  की  सम्पत्ति  पर  ao  ‘cara  अखबार  निकलती  उस

 पर  सेन्ट  ड्यूटी  कर  दी  अर्थात  १००  का  एक  झार्टिक्ल  में  ने  इस  क़ानून  के

 में  से  ८०  रुपया  ड्यूटी  रक्खी  शौर  नीचे  के  उस  ने  ay सम्बन्ध  म  हिन्दी  सें  पढ़ा  ॥

 लेवेल  पर  उन्होंने  १००  पौंड  के  बजाये  २०००
 यह  ara  कही कि  एस्टेट  ड्यूटी

 में  जो  दरें

 पौंड  तक  की  सम्पत्ति को  एग्जेम्प्ट  कर  दिया
 की  गई  ह  वह  बड़े  ग़लत  तरीक़े

 पर  रक्खी

 उस  में  ऊंचे  के  aaa  पर  दरें  तो अर्थात्‌  यह  कि  २०००  पौंड  की  सम्पत्ति  गई  हें  ।

 तक  किसी  को  कोई  कर  नहीं  देना  पड़े  ॥  कम  है  कौर  नीचे
 के  लेवल

 पर
 दरें  ज्यादा

 में  समझता  था  कि  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  में समझता  था  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर

 साहब  बहुत  होशियार  कौर  क़ाबिल  आदमी  साहव  इस  पर  गौर  लेकिन  हिन्दी  के

 अखबार  को  पढ़ता  कौन  ?  यहां  पर  पालियामेंट उन  की  क़ाबलियत  ar  रोब  मेरे  ऊपर

 भी  उन्होंने  इंग्लंड  का  क़ानून  पढ़ा  deg  वर्ष  तक  तो  यहां  अंग्रेजी  बेटी

 यहां  के  अफ़सरान  हिन्दी  पढ़ने  की  कोशिश  नहीं अमरीका  का  कानून  पढ़ा  क्योंकि  वह

 अंग्रेज़ी  जानते  में  तो  पुराने  ढंग  का  पालियामेंट  में  भी  हिन्दी  में  बोलने

 avant  में  समझता  था  कि  उन्होंने  की  कोशिश  नहीं  पंद्रह  वर्ष  के  बाद  कया

 सब  क़ानून  पढ़े  होंगे  शौर  वहां  की  दरों
 होगा  यह  में  जानता  नहीं  ।

 में  यह  कह  रहा

 प्
 को  देखा  लेकिन  aa  qq  &  कि  जनसत्ता  Wa  झगर  फाइनेंस
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 आर०  डी०  मिश्र

 मिनिस्ट्री  या  उस  डिपार्टमेंट  के  हुक्काम  यह  प्लानिंग  कमिशनਂ  का  सिद्धान्त

 देखते  कुछ  समझते  लेकिन  कांस्टीट्यूशनल  सिद्धान्त  नहीं  कि  छोटों

 उस  अखबार  को  नहीं  से  ज्यादा  झर  बड़ों  से  कम  कर  लिया  जाय  ।

 देखा  भ्र  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  यहां  में  क्या  मुझे  एक  फ़ारसी  की  रुबाई

 हन  शापने  संशोधन  में  दर  ठीक  याद  न्र  गई  :

 नहीं  किये  ।  में
 ने  यह  कौर  जगह

 याराय  जुबां  कों  कि  सनाय  तो  तौसिफ़ी
 maze  ऐंड  फ़ीस  इकट्ठे  किये  ।  कुछ  किताबें

 शुरू  से  afar  तक  की  बातें  देखीं  ।  कमाले  किबरिया ये  तो  पूनम  |

 अमरीका  के  क़ानून  को  भी  देखा  तो
 मालूम  चीज़ें  ब  बिसाले  मा  तिरी  दस्तों

 हुमा  कि  वहां  ७७  परसेप्ट  तक  ड्यूटी  लगी

 ate
 कि  मा  दाक्षतम  फ़िदाये

 तो  पूनम  है

 हुई  है
 ।

 पर  वहां  नीचे  के  saa पर  वह  कम

 रखी  गई  है  ।  लेकिन  हमारे  यहां  इस  प्रकार  ज़बान  में  ताक़त  कहां  जो  हम

 से
 कर  की  दरें  नहीं

 रखी  गई  तो  में  ने  यह
 आपकी  का इलेक्स  मिनिस्टर  साहब  की

 समझा  कि  में  भी  पार्लियामेंट  का  मैम्बर  बड़ाई  करेंगे  हम  अ्रापका  कमाल  बयान  करं

 में
 ही

 इस  क़ानून  पर  एक  एऐमेन्डमेन्ट  पेश  सकें  ।  हम  खाली  हाथों  के  पास  कोई  चीज़  नहीं

 कर  दू  | i  में  समझता  हूं  fe  wade  एक  वोट  में  रखता  हूं  जो  नौछावर  करता

 पर  सरकार  चलाने  की  ज़िम्मेदारी  है  इस  जेक  ।  में  कांग्रेस  पार्टी  में  हूं  मुझे  आपके  ही  के

 लिये  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  को  गवर्नमेंट  बिल  पर  वोट  करना  है  अगर  श्राप  कहेंगे

 चलाने के  लिये  बहुत  पैसा  चाहिये  ।  शर  तो  श्रमडमेंट  को  भी  वापस  कर  लूंगा  लेकिन

 मिलना  भी  चाहिये  ।  हम  लोग  राहिबों  मेरे  मन  में  जो  बात  है  वह  कहूंगा जरूर  श्र

 अ्रपनी  बात  कहने  का  यहां  मौक़ा के  नुमाइन्दे  हें  हम  यह  चाहते  हैं  कि  जल्दी

 से  देश
 में

 लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊंचा  हो  ।  एस्टेट  ड्यूटी  बिल  में  बड़े  झाब्जेक्ट्स

 बड़ों  के  पास  जो  रुपया  इकट्ठा  है  ag  बंटे  लिखे  हुए  उन  पर  बहस  मिलाकर

 शर  विषमता  कम  बड़े बड़े  कारखाने  भी  और  दायभाग  पर  बहस  लेकिन  राग  चल

 पहले  तो उद्योग  धंधे  चलें  जिस  से  बेकारी  दूर  हो
 कर  छोटा  AT  ऐमेन्डमेन्ट  पाया  |

 गघनेमेन्ट  पर  भी  ज़िम्मेदारियां  ज्यादा  at  एस्टेट  ड्यूटी  बिल  चल  रहा  उसके  बाद

 हम
 ने  गवर्नमेंट  को  स्वयं  बनाया  एस्टेट  डयूटी  की  दरों  का  जो  बिल  था  वह

 इसलिये  हम  गवर्नमेंट  को  पैसा  भी  देना  एमेन्डमेन्ट TT  कर  हाउस  के  सामने  पाया

 चाहते  हे  ताकि  यह  सब  काम  कर  सके  |  डिप्टी  स्पीकर  साहब  इस  पहले

 तो  हम  ने  सोचा  fe  सरकार  से  यह  बोलने  का  मुझे  waar  नहीं  दिया  बड़ी

 कहना  कि  नीचे  के  लोगों  की  दर  घटा  दो  मुश्किल से  समय  अन  मिला है
 ।  में

 ने  अपना  एक  ऐंमेन्डमेन्ट  मूव यह  ग़लत बात  हम  तो  कहते  ह  कि  टैक्स

 ग़रीब  लोगों से  भी  लो  कौर  ऊपर  के  लेवल  दिया  +  लेकिन  फिर  पता  चला  और

 वालों  से  भी  लो  ॥  यहां  पर  एक  एतराज़  भी  हो  गया  कि  कर जिस के  पासਂ  १००

 रुपये  का  भी  धन  है  उस  पर  भी  एक  रुपया  बढ़ाने  वाली  के  लिये  मुझको

 अरब  an  मेरे लगा  दीजिये  हमें  कोई  एतराज़  लेकिन
 प्रेज़िडेन्ट  की  मंजूरी  चाहिये  |

 अज़ान
 इन

 बड़ें  बड़े  आ्रादमियों  पर  क्यों  मेहरबानी
 पास  ऐमेन्डमेन्टों  की  जो  लिस्टें  झाई  हें  घौर  जो

 कर  रहें
 यह  कांग्रेस  का  सिद्धातं  नहीं  मेरे  पास  ही  रक्खी  उन  में  eae
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 मिनिस्टर  साहब  के  ऐमेन्डमेन्ट  पर  नहीं  लिखा  सोचा  कि  शभ्राख़िर  यह  मामला  क्या  है  ?

 टूटना है  कि  उन्होंने  कभी  प्रेसिडेण्ट  साहब से
 में  तो  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  को  पैसा

 मंजूरी  ली  हो  ।  ऐसी  मंजूरी  हमेशा  बिल  के  देना  चाहता  हूं  बहुत  कौर  उसके  लिये

 ऊपर  लिखा  रहता  है  लेकिन  उनकी  एमेंडमेंट  टैक्स  की  दर  बढ़ाने  क  संशोधन  किया  परन्तु

 के  ऊपर  नहीं  लिखा  हु  कि  उनको  वह  मंजूर  नहीं  किया  गया  ॥

 मंजूरी  मिली  है  फिर  भी  उस  को  मान  लिया
 सवाल  यह  है  कि  इस  प्रकार  के  विषय

 गया
 ।

 डिप्टी  स्पीकर  साहब  ने  भी  उसे  के  लिये  हमें  एक  कनवेनशन  कायम  करना  है  भ

 नहीं  देखा  ।
 में  यह  लिख  दिया  गया है  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  वित्त  मेम्बरान  खर्चे  करने  के  लिये  बिना  राष्ट्रपति

 मंत्री  ने  मंजूरी  प्राप्त  कर
 ली  है  ।  की  सिपारिश  के  एमेन्डमेन्ट  संसद्‌  में  रख

 सकते  है  लेकिन  बढ़ाने  के  लिये  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री
 आर०  डी०  मिश्र  :  के  पास  है  टैक्स  बढ़ाने  का  एमेन्डमेन्ट  हम  नहीं  दे

 वह
 टेक्स  कम  करने  का  दे  सकते  गवन  कमेन्ट

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  जी  की  ज़िम्मेदारी  हम  जानते  है  ।  जब  इतने

 'डिप/टंमेन्ट  क़ायम  तो  हम  उसकी  झ्रामदनी

 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  मे ंने  जो  रूल्स
 कम  कैसे  कर  कम  करने  के  लिये

 को  पढ़ा  है  उन  में  लिखा  gut  है  कि  जिस
 डॉट  की  मंजूरी  लेने  की  जरूरत  होनी  चाहिये  ॥

 किसी  सदस्य  ने  प्रेजिडेन्ट  की  aaa  ली  हो  जरगर  कोई  सदस्य  अक्स  कम  करने  का  प्रस्ताव

 तो  वह  उसे  ७ अपने  ऐमेन्डमेन्ट  के  साथ  न्श्ज अ्रट्च
 करें  तो  राष्ट्रपति  यह  कह  कर  उसको  स्वीकार

 कर  दे  a  वह  अटैच  हो  कर  नोटिस  के
 कर  सकते  ह  कि  श्राप  ने  इतन  नौकर

 साथ  जायगा  ।  में  ने  daw  प्राप्त  करने

 के  लिये  संशोधन  को  भेजा  पर  उसकी
 मुकर्रर

 कर  दिये  ह  दुनियां  के  क़ानून  पास  कर

 दिये  हू  हमने  इतनी  तन्ख्वाह  देनी

 मंजूरी  मूझ  को  नहीं  मिली  ।  और  मिलती
 इतना  ज  लिहाज़ा  aa  कम  करने

 भी  क्यों ?  डि मा केसी  के  भ्रमर  जो  कुछ  की  बात  श्राप  कैसे  करते  है  ?.  हम  इस  प्रकार

 फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  कहेंगे  वर्दी  लेकिन

 प्रेजिडेन्ट

 का  प्रस्ताव  मंजूर  नहीं  करेंगे
 ।

 प्रेज़िडन्ट  साहब  का  area  है  ।
 यहां  हम  यह  कहते  हूं  कि  लीजिये  आप  को

 साहब  का  तो  शायद  पता भी  नहीं  होगा
 एक  लाख  की  ज़रूरत  है  तो  हम  श्राप  को

 क्योंकि  डेमॉक्रैसी  में  तो  यह  मिनिस्टर  की
 पांच  लाख  देते  हैं  तो  इस  मं  प्रिन्ट  साहब  को

 at  रिस्पान्सिबिलिटी  होती  है  |
 लाइसेन्स  मिनिस्टर  साहब  को  क्या

 एतराज़ है  ।  श्राप  ने  बिल  में  कहा  कि
 ४० उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  झपने  मंजूरी

 लेलीहो  तो श्राप  अपना  संशोधन  रख  फ़ीसदी  कर  लिया  हम  कहते  हूँ  कि  प्राय

 सकते  हैं  ।  ८०  सदी  लीजिय े।  इससे  सरकार  को

 अधिक  आमदनी  होगी  भ्र  जनता  के  हित  में
 श्री  आर०  डी०  सिश  मेरे  पास

 परफेक्शन  है
 पर

 वह  भी  फाइनेंस  मिनिस्टर
 अधिक  कार्यवाही कर  सकेगी  1

 साहब  की  तरफ़  से  भाया  है
 ।

 मुझे  इत्तला  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  नहीं  है  कि

 दी  गई  है  कि  उस  एमेंडमेंट को  पेश  करना  माननीय  सदस्य  राष्ट्रपति द्वारा  मंजूरी  न  दिखे

 मंजूर  नहीं  किया  गया  ।  जब  उस  को  जाने  पर  उसकी  आलोचना करते  ही  चले

 मंजूर  नहीं  किया  war
 तो  में  ने  अपने  सन  में
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 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  में  आप  के  सामने  सब
 किसी  दूसरे सदस्य  से

 बोलने
 के

 लिये

 यह  चाहता  में  श्राप  से  यह  निवेदन  कहूंगा

 करना  चाहता  कि  में  ने  प्रेजिडेन्ट  का  att  ato  डो०  देशमुख  :  कार्य  क्रम

 झ्राडर तो  मान  लिया  मेरी  एंमेन्डमन्ट

 ७२८  नम्बर  पर  थी  में  ने  उसको  वापस  ले

 मंत्रणा  समिति के  निर्णय के  अनुसार  हमें  इसे

 दूसरा  एंमेन्डमेन्ट टेबल  कर  दिया
 यदि  इस  पर  ma  शर  भी  सदस्य  बोलेंगे  तो

 है  जो  QV.  नम्बर  है  प्रेजिडेन्ट  की  आज्ञा  के
 इसमें  एक  दिन  att  लग  जायेगा  |

 फाइनेंस  मिनिस्टर  के  seer  के

 मुताबिक  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  मामले  में

 यथा  सम्भव  शीघ्रता करने का प्रयत्न करने  का  प्रयत्न  कर  रहा
 में  यह  कह  रहा  था  कि  हमको  हिन्दुस्तान

 की  डेमॉक्रेटिक  ace  में  एक  नया  कनवेंशन
 हूं  ।  में  समझता  हूं  कि  दो  तीन  सदस्य  बोलना

 चाहते थे  ।
 खड़ा  करना  है  ।

 श्री  सी  ०  डी०  देशमुख  :  में  किसी
 बात  पर

 में  यह  कह  रहा  कि  हमने

 इंग्लैंड
 के

 में  तो  केवल

 क्रानून  ले  ले  कर  भ्रमों  कांस्टीट्यूशन में  रखे

 आपत्ति नहीं  कर  रहा  हूं

 =  यह  कह  रहा  हूं  कि  हमें  इसे  राज  शाम
 @  ।  वहां  पर  पार्लियामेंट  में  जो  बड़  बड़े

 समाप्त कर  देना  चाहिये  ॥
 कै पीट लिस्ट  उन्होंनें इस  तरह  की  बात

 खड़ी की  ।  क्योंकि वह  जानते  थे  कि  कोई  उपाध्यक्ष  महोदय  हम  इसे  समाप्त

 टैक्स  लगेंगी  तो  उन  पर  लगेगा  ।  इसलिये  करनें  की  कोशिश  कर  रहे  हें  किन्तु  उठायें

 उन्होंने  यह  बनाया  कि  हाउस  गये  भ्रौचित्य  प्रश्नों  पर  कुछ  समय  लग  गया  |

 टेक्स  न  बढ़ा  सके  |  और  उनको  माननीय  सदस्य  afan  समय  लेनें  की

 यह  कह  कर  बहका  दिया  कि  army  तो  जनता  नहीं  कर  होते  |  अरब  केवल  दो  या  तीन

 के  भ्रामक  श्राप  को  तो  टैक्स  घटाना  चाहियें  सदस्य  बोलेंगे
 ।

 मुझे  oe है  कि  हम  सभी

 न  कि  बढ़ाना  चाहिये  |  यह  फ्यूडल  आ लाड्स उ

 की  की  हुई  बात  है  ।  हमारे  यहां  तो  ि

 area के  क़ानून  नहीं  बनाया  गया
 >  |  सभी  दलों  के  नेता  तथा  बहुत  से  माननीय

 सदस्य  आज मुझ से  मिले  ।  उन  सबने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  तय  ली  थी
 कि  तृतीय

 में  प्रत्येक  दल  एक  सदस्य  बोलेगा FE सदस्य  का  यह  है  कि  हाउस  साफ़

 कॉमन्स  का  यह  नियम  है  कि  जो  कर  लगा हो
 यदि  कांग्रेस  भी  इस  बात  को  मान  ले

 उसका  दर  बढ़ाया जा  सकता  ?  कि  उसके  भी  एक  दो  सदस्य  बोलेंगे  तो

 यदि

 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  वहां पर  तो
 हम  इसे  समाप्तਂ  कर  सकतें  हैं  ।

 हमें  कुछ  समय  तक  बैठना  भी  पड़ा  तो

 इसलिये  नहीं  जा  सकता  कि  वहां
 हम  इसे  ५ ५ बज  तक  समाप्त  कर  देंगे  |  freq >

 कैपीटलिस्ट थे  1
 इस  असाधारण  परिस्थिति के  कारण  हम  कल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता  हूं  कि
 एक  घंटा  at  ले  सकते  हैं  ।  परन्तु  में  इसे

 झपको  कुछ  अर
 नहीं  है

 ॥  दीघा  समाप्त  करने  का  कर  रहा हूं  ।-
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 श्री  alo  Blo  देशम ख  एक  सदस्य  ot  a  कोई  ज्यादा  कानून के  बदलने की

 एक  घंटे तक  बोले |  यदि  ar  विनिर्देश  ज़रूरत  नहीं  थी  |

 भी  दे  देते  हैं  तो  भी  सदस्य  बोलते  रहते
 लेकिन  wa  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है

 ह
 |

 कि  जब  हम  ऊपर  के  लेवल  पर  टेक्स  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  म  उस  समय यहां  बढ़ा  सकते  तो  कम  से  कम  इंगलैंड  और झ्रमरीका प्रम  रोका

 नहीं था  ।  मझे  मालम है  कि  श्राप ८  बजे  के  तरीके पर  नीचे  के  लेबिल पर  tae  घटा

 से  €  बजे तक  बैठे  रहे  |  किन्तु  art  देना  चाहिये  ate  at  कम  कर  देनी  चाहिए

 बाहर जा  कर  तो  सकते  मझ  शौर  उन  की  गरदन  ज्यादा  नहीं  काटनी

 भी  यहां  बहुत  देर  तक  बैठना  पड़ता  afer  जो  ग़रीब  हैं  शौर  कम  सम्पत्ति  वाले

 है  श्र  में  भी  कुछ  भ्राता  चाहता  हूं  ।  जब  ह्  इसीलिये  मैं  ने  श्रमेंडमेंट  दिया

 में  यहां  ara  तो  aa  सभापति  महोदय  से  इन्हीं  दादों  के  साथ  में  अरपना  कर
 a

 कहा था  कि  इस  पर  फिर  चर्चा न  की  mh  सामने रखता  हूं  ।
 =  किं

 जाय े।  इसको  स्वीकार करेंगे  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  सभापति  सेठ  अचल  fag

 महोदय  की  आलोचना  की  जा  सकती  है  ।
 las

 उपाध्यक्ष  हमारी  स्टेट
 )

 ये  सब  आवश्यक  बातें  हं  शर  हमें  सेक्युलर  स्टेट  प्रजातन्त्र  राज्य
 है

 अधिक  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहिये  इस  में  जो  क़ानून  बनाये  गय  वे  मनुष्य  मात्र

 श्री  आर०  डी०  मिश्र  में  के  लिये  एक  पर  बनाये  एक

 उसूल  पर  बनाए  गये  हैं  ।  फिर  यह  समझ  में केवल  एक  मिनट  लंगा  ।

 नहीं  area  कि  माननीय  फायनेंस  मंत्री  जी  ने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्राप  बहुत  कुछ

 fea  तरह  से  ज्वाइंट  हिन्दू  फ़ैमिली
 कह

 चुके  हें  |  ड्राप  यदि  चाहें  तो  भ्र पना  संशोधन
 दूसरे  लोगों  के  साथ  रखा  है

 |

 प्रस्तुत  करने  के  लिये  कह  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  पहले  कह
 श्री  राघव बा चारो  कार्यक्रम  मीणा

 समिति  के  कार्यक्रम  में  एक  दिन  बढ़  गया  था  ।  चुका  हूं  कि  दायभाग  तथा  मिताक्षर  प्रणालियों

 के  अन्तर्गत  wea  वाले  ्  परिवारों  के
 लिये  इस  सब  काम  में  एक  दिन  बढ़ा

 देना  चाहिये  ।
 अस्तर  का  निर्देश  करने से  कोई  लाभ  नही

 इस  पर  चर्चा  हो  चकी  है  खण्ड
 ३४

 थी  आर०  डो ०  मिश्र  म  फाइनल्स  के  सम्बन्ध  में  निणय  कर  लिया  गया  है
 ।

 मिनिस्टर  साहब  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  झ्रापकों  अनुसूची  के
 सम्बन्ध  कुछ

 जब  इस  तरीक़  का  भ्रमेंडमेंट  कर  बढ़ाने का  कहना  हो  अरपना  भाषण  जारी  रख

 झपके  पास  पाया  उस  पर  प्यार  श्राप  सकते हूं  ।

 गौर  करना  मुनासिब  नहीं  समझते  थे  तो  हमें

 मौक़ा  इस  सदन
 को

 अवसर  देते
 सेठ  अचल  सिंह  :  में

 शिड्यूल
 के

 ऊपर

 ही  बोलना  चाहता  हूं  झर  यह  कहना  चाहत
 उस  पर  डिस्कशन  हो  जाता  शौर  श्रगर  यह

 ह् हाउस  उसे
 मंजूर  करता

 तो  मंजूर हो  जाता

 ae
 ऐसा  इस  देश  में  कनवेंशन  कायम  हो  :  इस उपाध्यक्ष  महोदय

 जाता  कि  यह
 हाउस  टैक्स  बढ़ा  सकता  है  ।  प्रीऐम्बल  नहीं  चाहिये  |
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 सेठ  अचल  सिंह  :  तरफ़  एग्जम्पदान  के  सदस्यों  के  साथ  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 ५०  हजार का  रखा है  दूसरी  तरफ़  एक  सम न्याय्य  व्यवहार  हो  सके  |  ये  दर  कम

 लाख का  रखा  है
 |  यह  डिफेंस  बिल्कुल  ग़ैर  कर  देने  चाहियें  जिससे  कि  सब  मामलों  में

 मुनासिब  ग़ैर  जां  क्योंकि यह  हमारी  न्यायपूर्ण  व्यवहार  हो  सके  ।

 यूनियन  गवर्नमेंट  इस  में  एक  ही
 श्री  केलप्पत  (qtart)  मुझे  छूट कांस्टीट्यूशनल सब  के  वास्ते  वह  एक

 सा  इसलिये
 में  चाहूंगा कि  यह

 की  सीमाओं  के  बारे  में  बहुत  निराशा  हुई

 हैं  ।
 मेरे  विचार  में  छूट  की

 सीमा  बहुत दन  बजाये ५०  हजार  के  एक  लाख  तक  कर

 दिया  जाय  ।  कम  होनी  चाहिये  थी  ।  विदेशों  विशेषकर

 अमेरिका  और  इंगलैण्ड  आदि  ५०,000

 साथ  ही  साथ  में  चाहूंगा कि  जो  रेट्स  रुपये  मामूली  रक़म  समझी  जाती  है  जब
 कि

 वे  बहुत  ज्यादा  जब  कि  अमरीका में
 हमारे  देश  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुए

 विदेशों  की  नक़ल इंग्लैंड में  वे  रेट्स  बहुत  कम  यहां  वे  यह  रक़म  काफ़ी बड़ी  हैं

 रेट्स ५  परसेंट  कौर  साढ़े  सात  परसेंट  करते  हुए  इतनी  बड़ी  क्रम  को  छूट  दे  देना

 a  कम  कर  दिये  जायें  ।  इंग्लैण्ड या  अमरीका  का हैं  इस  तरीक़े  उचित  नहीं  है
 ।

 से  भ्रमर
 हम  शिड्यूल  बनावेंगे  तो

 में
 उम्मीद  करारोपण हमारे  लिये  आदश  नहीं  हो

 सकता | करता  हूं  कि  हम  ज्यादा  कामयाब  सकेंगे

 श्र  ज्यादा  ज्यादती  श्राम  जनता  के  साथ

 नहीं  होगी
 ।  विधायक  का  उद्देश्य  सम्पत्ति  का

 और

 अधिक  सम न्याय्य  वितरण  बतलाया  गया

 श्री  एन०  सामना  )
 :

 इस  मामले  माननीय  वित्त  मंत्री

 में  संयुक्त  परिवार  सम्पत्ति  अथवा  संयुक्त  कल  फैली  सामाजिक  तथा  आर्थिक

 परिवार  के  अंशधारी  को  २  लाख  असमानता को  दूर  करना  चाहते  हैं  ।
 मेरे

 रुपये  के  सम्पत्ति  के  मालिक  के  समान  विचार  में  उच्च  स्तर  वालों  के  लिये  दर

 माना  गया  है  ।  संयुक्त  परिवार  की  सम्पत्ति  बहुत  ही  अधिक  होनी  चाहिये  थी  ।  दाय

 के  मालिकों  के  साथ  यह  विद्वेष  प्रकार  का  सामाजिक  तथा  आर्थिक  विषमता  का

 बर्ताव  क्यों  गया  है  और  संयुक्त  सबसे  साधन है  ।  यदि  पीढ़ियों  दर

 परिवार  की  सम्पत्ति  के  ५०,०००  रुपये  के  पीढ़ियों  चलने  वाली  सम्पत्ति  को  आप  समाप्त

 मुकाबले  .  में  पहिले  ५०,०००  रुपये  पर  करना  चाहते  हैं
 तो

 दरें  बहुत  ऊंची  होनी

 ५  प्रतिशत क  उच्च  दर  क्यों  रखा  गया  मेरे  विचार
 में

 दाय  को  बिल्कुल  ही  समाप्त

 मेरा  कहना  कि  दरों के  मामले  म तक  कर
 दिया  जाना  चाहिय े।  प्रत्येक  व्यक्ति

 से  काम  नहीं  लिया  गया  क्योंकि  १  लाख  को
 उसके  गुणों  के  अनुसार  काम  मिलना

 के  ऊपर  वृद्धि  २,१/२  प्रतिशत
 है

 और  २  लाख  चाहिये  ।
 दाय  का  प्रश्न  इतना  महत्वपूर्ण

 के  ऊपर  वृद्धि  ५  प्रतिशत  है
 ।

 में  समझता  हूं  इसलिये  होता  है  क्योंकि  कुछ  व्यक्तियों को

 कि
 इस  पहिले

 ५०,०००  रुपये
 पर  ५.

 प्रतिशत
 बिना  मेहनत  करे  ही  सम्पत्ति  प्राप्त  हो  जाती

 का
 उच्च  दर  नहीं  लगना  चाहिए

 ।  मेरा  है  ।  यदि  समाज  में  समानता  ही  लानी थी  तो

 माननीय वित्त  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वह  यह  सम्पदा  शुल्क  विधेयक  अन्य  ढंग  से

 इस ५  प्रतिशत  को  कम  करके  2,2/2  तैयार  किया  चाहिए  था  यदि

 प्रति शत  कर  जिससे
 संयुक्त  परिवार  हम  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  करना  चाहते  हैं
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 तो  इस  प्रकार  प्राप्त  किया  गया  धन  देश  के  प्रकार से  करेंगे  जिससे  सरकार  को  कम  से

 गरीबों  जै  किया  जाना  चाहिये  कम  सम्पदा  शुल्क  देना  पड़े  |  हो  सकता

 यदि  इस  का  उद्देश्य  वित्तीय  लाभ  करना
 है  पहले  कुछ  वर्षों  में  सम्पदा  शुल्क  के  रूप

 है  तो  एसा  कभी  न  हो  सकेगा |  मेरा  तो  में  अधिक  राशि  प्राप्त  हो  जाये  मगर  बाद

 केवल  इतना  ही  कहना  है  कि  बड़ी  बड़ी  में  ऐसा  होने  की  सम्भावना  नहीं  हैं  क्योंकि लोग

 सम्पत्तियों  पर  अधिक  से  अधिक  कर  लगाया  सरकार  के  लिये  सम्पत्ति  छोड़ने  की  बजाय

 जाये  ।  उसे  अन्य  प्रकार  से  ठिकाने  लगाना  अधिक

 अच्छा  समझेंगे  ।

 श्री  अच्युतन  :  पंडित  ठाकुर

 दास  भागने  अपने  संशोधन  द्वारा  दाय  भाग  श्री  ato  Sto  देशमुख  :.  पहले  जब

 तथा  मिताक्षरा  प्रणालियों  में  अन्तर  नहों  इस  दर  अनुसूची को  एक
 वित्त  विधेयक के

 रखना  चाहते  ।  में  इस  का  विरोध  करता  रूप  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  तो  सदस्यों  ने

 उसका
 स्वागत  किया  था  किन्तु  पता  नहीं हूं  क्योंकि  परिवारिक  बन्धन  तो

 बना  ही  रहता  ध्यानपूर्वक  विचार  करने
 कि  अब  वे  इसे  उस  रूप  में  क्यों  नहीं  देखते  |

 सदस्यों  में इस  सम्बन्ध  में  काफ़ी  मत  भेद के
 wear  ही  माननीय  वित्त  मंत्री  नें  दाय

 भाग  प्रणाली  तथा  अन्य  गैर-मिताक्षरा  प्रणाली  हैं  ।

 परिवारों के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  खण्ड  ३४  के  सम्बन्ध  में  प्रवर  कमेटी

 ०००  से  बढ़ा  ने  अपनी  राय  यह  दी  थी  कि  हिन्दू  अविभक्त

 कर  एक  लाख  रुपये  रखी  है  |  पंडित  परिवार की  सम्पत्ति  तथा  अन्य  सम्पत्ति के

 ठाकुर  दास  हाव  अपने  संशोधन  द्वारा  इस
 बारे में  छूट  देने  के  मामले  में  अन्तर  रहना

 अन्तर
 को  दूर  करना  चाहते  हें  ।  मं

 चाहिये
 ।

 यह  अन्तर  ठीक  ठीक  कितना  हो

 इसका  कड़ा  विरोध  करता  हुं  ।
 a  तो  अपनी  अपनी  राय  पर  निर्भर है  ।

 खण्ड  ३४  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  होते  समय

 क्या  fara  में  कोई  ऐसा  भी  देश  है
 में  ने  सोचा  था  कि  यह  कहीं  अच्छा  होगा  यदि

 एक  विशेष  अन्तर  रख  दिया  जाये  । जहां  दरों  के  सम्बन्ध  में  समानता  हो  ?  परन्तु

 प्रत्येक  देश  को  अपनी  अपनी  हमें  जो  अनुभव  प्राप्त  हुआ  है  उसके  आधार

 अपने  संविधान  के  अनुसार  चलना  पर  कुछ  संशोधन करना  आवश्यक  जैसा

 होता  है  ।
 में  चाहता हूं  कि  नवजवान  अपने

 कि  अब  में  ने  अपने  संशोधन  द्वारा  रखा

 हाथों से  काम  अपने  पैरों  पर  खड़े  a  |

 होना  सीखें  ।  यदि  ऐसा  करने  में  अविभक्त

 परिवार  विभक्त भी  हो  जाये  तो  मैं  यह  भी  बात  उठाई  गई  थी  कि

 इसका
 स्वागत  करता  हूं  ।  मेरे  माननीय  खण्ड  ३४  के  दूसरे  उप-खण्ड  में  दिया  गया

 ~
 faa  श्री  तुलसीदास  किला चन्द  a  सुत्र  किस  प्रकार  लागू  होगा

 |  माननीय

 यह  आवाज  उठाई  थी  इस  प्रकार  सदस्य  q  इस  सम्बन्ध  संशोधन  संख्या

 पूजी  बाज़ार
 में  न  आ  सकेगी ।  में  पूछता  CE  रखा  था  |  हमारे  सूत्र  तथा  उनके

 हूं  कि  क्या  लोग  इतने  बेवकूफ़  हैं  कि  वे  सरकार  सूत्र  में  यह  अन्तर  हे  कि  उन  का  सूत्र  इस  आधार

 को  अपनी  सार
 सम्पत्ति  सम्पदा  शुल्क  के  पर  लागू  नहीं  होता  कि  कोई  शुल्क  देय  भी

 रूप
 मे  छड़े  जायेंग े।  अब  तो  है  अथवा  नहीं

 ।  हमारा  सुत्र इस  आधार

 पर  लागू  होता  हूँ  कि  शुल्क देय  ू
 ।
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 [At  साज  डी०

 सूत्र  केवल  छूट  की  सीमा  बतलाता ह  द्  हूं  ।  यदि  मिश्रित  आर्थिक  व्यवस्था  का  सिद्धान्त

 की  सीमा  उचित  स्थान  खण्ड  ३४  में  धीरे  धीरे  हट  जाता  है  तो  शायद  इस

 है  न  कि  अनुसूची में  ।  की  आवश्यकता ही  न  होगी  किन्तु  ऐसा

 १,००,०००  रुपये  से  कम  वाली  सम्पत्ति  होने  में  पीढ़ियाँ  गुज़र  जायेंगी  ।

 के  सम्बन्ध में  कुछ  अन्तर हो  यदि  कोई
 पंडित  एस०  ato  मिश्र  आपका  यहं

 कठिनाई  होती  at  उसे  भविष्य  में
 कथन  गलत  हँ  |

 संशोधन  द्वारा  दूर  किया  जा  सकता  है  ।

 कुछ  सदस्यों  का  कहना  कि  यह  संशोधन  श्री  ato  डी०  छोटी  सम्पत्तियों

 अभी  कर  दिये  जायें  जिससे  दूसरा  सदन  उन
 पर  करारोपण  की  दरों  के  सम्बन्ध  में  हुईं

 पर  विचार  कर  सके  ।  मगर  में  इससे  चर्चा  शास्त्रीय  है  ।  राजस्व  अथवा

 असहमत  हूं  ।  यदि  आप  को  संशोधन  करने  कर  समाहर्ता  के  नाते  मेरी  चिन्ता  उन

 ही  हैं  तो  उचित  समय  आने  पर  कर  सकते
 a

 कोश  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  है  जिन  पर

 ह्  |  |  सम्पदा  शुक्ल  लगाया  जायगा  |  बड़ी  अथवा

 महान  सम्पत्तियों  पर  करारोपण  की  चाहे

 कुछ  सदस्यों ने  यह  कहा  कि  दरें
 कोई  भी  दर  क्यों  न  लगाई  जाये  अपवंचन  के

 आरम्भिक अवस्था  में  बहुत  ऊंची  परन्तु  कोई  न  कोई  उपाय  अवश्य  निकल  आयेंगे  ।

 मेरे  विचार  में  उन्होंने  मेरी  इस  बात  को  व्यवहारिक  रूप  से  यह  पाया  जायेगा  कि  नीची

 ध्यान  में  नहीं  रखा  कि  जब  कि  अन्य  देशों  दरें  लागू  होंगी  और  इस  प्रवृत्ति  को  देश  की

 में  कर  निर्धारण क्रम  प्रणाली  होता  जो  वर्तमान  अवस्था है  उससे  और  भी  प्रोत्साहन

 हैं  तो  हम  उसे  स्तर  प्रणाली  से  लगा  रहे  हैं  ।  मिलेगा  यहां  कुछ  आंकड़े  देना  चाहूंगा  F

 जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  है  हम  ने  मान  लीजिये  कि  कोई  सम्पत्ति  २०  लाख  रुपये

 कारी  दरें  रखी  छूट  सीमा  का  की  है  |  हमारी  करारोपण  दर  होगी  २००६

 अनुमान  लगाते  हुए  किन्तु  we  आवश्यक
 संयुक्त  राष्ट्र  ब्रिटेन  में  दर  होगी  ५०

 नहीं  है  कि  अन्य  छूटों  का  भी  ध्यान  रखते  हुए  ।
 संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  दर  होगी

 मान  किसी  सम्पत्ति  का  मूल  मूल्य  २५२  आस्ट्रेलिया  में  होगी  Ree

 तीन  लाख  रुपये है  हमारी दर  woe
 लंका  में  होगी  १६  प्रतिशत  और

 प्रतिशत  है--इसी दर  पर  शुल्कदेय  होगा  ।  पाकिस्तान  में  होगी  ३०  प्रतिशत  |

 जब  कि  इंग्लैण्ड  में  १५  आस्ट्रेलिया
 महोदय  :  किसी  सम्पत्ति  के

 में  ७१  लंका  में  ८  प्रतिशत  तथा  लिये  अधिकतम  दर  क्या  होगी  ?

 पाकिस्तान में  ¢  प्रतिश्त  है  |:  यदि  दस
 श्री  ato  डी०  देशमुख  :  मेंने  एक  करोड़ लाख  रुपये  मूल  मूल्य  हो  हमारी दर

 9° 8  परतिशत है  जब  fe  आस्ट्रेलिया में
 रुपये  तक  की  गणना की  यदि  करारोपण

 प्रतिशत
 के  लिये  मुझे  कोई  ऐसी  सम्पत्ति  मिली  तो  में

 2073.0  लंका  में  १०

 तथा पाकिस्तान में  १२  प्रतिशत है  ।
 अपने  को  भाग्यशाली  समझूंगा  |

 एस०  एस०  मोरे  :  देशी  राजाओं  की जहां तक  छोटी  छोटी  सम्पत्तियों  का  सम्बन्ध

 है  हमारी दर  काफ़ी  उदार  है  |
 हम  यहां पर

 सम्पत्तियां  हैं  ।

 गमा एक  छोटी  समस्या को
 छोटे  ढंग

 से  वर्तमान  सी ०  डी०  देशमुख  :  दान  हो  सकते
 a

 परिस्थितियों  में  हल  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  प्रयास  तथा  5  यत्रस्थ  यें  हो  सक्ती  हैं  ॥
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 हमारी  दर  Z¥*08  प्रतिशत  संयुक्त  पक्षपात  करने  अथवा  किसी  के  प्रति

 राष्ट्र  ब्रिटेन  में  यह  ७०  प्रतिशत  भाव  रखने  जसी  कोई  बात  नहीं  हे  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  Bu  प्रतिशत
 परन्तु  एक  उद्देश्य  एसा  है  जिस  पर  बिचार

 आस्ट्रेलिया  में  29°38  प्रतिशत  लंका  में
 करना  आवश्यक  और  वह  है  कि  इस  बात

 ३०  प्रतिशत है  और  पाकिस्तान में  ३५  प्रतिशत
 का  ध्यान  रखा  जाय  कि  हम  से  कहीं  पूंजी

 त  | Q  मने  दरों  को  अन्य  देशों  के  अनुरूप  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  लगने  की  सम्भावना  न

 ही  रखने  की  चेष्टा  की  है  ।
 मेरे  विचार  से  इन  दरों  से  तथा  इन  छूट

 इस  बात  पर  तके  किया  जा  सफलता  हैं  सीमाओं  से  एसा  होने  की  सम्भावना  नहीं  हें  ।'

 कि  इस  साधन  के  अन्तिम  उद्देश्यों  अर्थात्‌  अत्यधिक  स्तर  म॑  प्रारम्भ  करके  फिर  कमी

 अपनी  योजना  के  लिये  धन  प्राप्त  करने  तथा  कर  वांछनीय  नहीं  हम  से  आक्षेप

 इस  महत्वपूर्ण  समाचार  -  शास्त्रीय  विधान  किया  जा  सकता  है  ,  नम्बर  रहनां  ही  अधिक

 को  संविधि पुस्तक  में  रखने  के  लिये  हम  उत्तम है  ।  इस  का  यह  अंत  कदापि  नहीं  हूं  कि

 कितना  प्रयत्त  करने  की  आवश्यकता  है  |
 हम  अगले ्  ही  इन  दरों में  वृद्धि  करने

 क्योंकि  इस  प्रकार  का  एक  विधान  सें  प्रथम  की  चेष्टा  करेंगे--यदि  ऐसी  इच्छा  होती

 संविधि  पुस्तक  में  रखा  जा  रहा  ह  तो  यह  तो  हमने  पथक्‌ ट भ्  वित्त  विधेयक  को  छोड़  कर

 कहना  ठीक है  कि  जब  तक  हमारी  प्रशासनिक  इन  दरों  को  यहां  शामिल  न  किया  होता  ।

 व्यवस्था  सुचारु  रूप  से  न  करने  लगे  मझे  आशा है  कि  कई  वर्ष  के  प्रशासनिक

 तब  तक  हमें  अपनी  मांग  को  अत्यधिक  न  भव  के  बाद  ही  हम  इन  दरों  का  प्रीत  पुनः

 करके  नम्य  रखना  ही  उत्तम  है  जिस  से  कि  उठा  संभव  ह  कि  तब  हम  इसके  अधिक्र

 अपवंचन  को प्रोत्साहन न  मिल  सके  ।  सन्तोषजनक प्रतिरूप  प्रस्तुत  कर  सकेंगे  ।

 चित  यह  तके  माननीय  सदस्यों  को  रुचिकर  अभी  से  यह  सोचना  कि  आगे  चलकर

 नहों  ।  सरकार  प्रशासनिक  समस्याओं  में  कया  होगा  व्यथ  हे  |  म्‌झ च्  qe  विश्वास  हैं  कि

 उलझी  हुई  ह  ।  इस  कारण  अपनी  मांग  में  यदि  दरों  में  कोई  प्रपाती  अनुक्रम  रखा  गयाः

 कठोर  होने  से  पुत्र  हमें  चोरियों  को  एकत्रित  तो  अपवंचन  और  भी  अधिक  बड़े  पैमाने  पर

 करना  हूँ  ,  उन  को  प्रशिक्षण  देना  और  काय -  होगा  ।  इस  सम्बन्ध में  मेरा  विचार यह  है  |:

 करण  के  समय  उठ  खड़े  होने  वाले  सैकड़ों

 कानूनी  पेचों  और  उलझनों  से  उन  को
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 परिचित  कराना  है
 ।  और  ऐसा  करन  का  यही  पृष्ठ  ३६  में  पंक्ति  १४  के  यह

 कारण हैँ  ।  समाज  के  किसी वर्ग  के  प्रति  जोड़ा  जाये

 तका  एए SECOND  SCHED  U  LE

 (See  sections  5,  34  and  80)

 Rates  of  Estate  Duty

 Part  I

 In  the  case  of
 family  governed  b  y

 property  which  consists  of  an  interest  in  the  joint  family  property  of  a  Hind
 the  Mitakshara,  Marumakhattayam  or  Aliyas  antana  law

 Rate  of  Duty
 (1)  On  the  first  Rs,

 (2)  On  the  next  Rs.
 50,000

 of the  principal  value  of  the  estate  Nil
 50,000  मैड  a  5  percent

 (3)  Onthe  next  Rs,  50,000  ६  न  7%
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 Rate  of  Duty

 On  the  next  Rs  10  Per  cent. (4)  50,000  of  the  principal  value  of  the  estate

 (5)  On  the  next  Rs  I,00,000  as  123  जे

 (6)  On  the  next  Rs  2,00,000  as  I5

 (7)  On  the  next  Rs  500,000  ड  >  20

 (8)  On  the  next  Rs  I0,00,000  ड्  as  25  5.0

 (9)  On  the  next  Rs  10,00,000  ”  जड  30

 (10)  On  the  next  Rs  20,00,000  £ ह  न  न  35  os

 “(11)  On  the  balance  of  the  principal  value of  the  estate  40  ह

 ParT  II

 In  the  case  of  property  of  any  other  kind—
 Rate  of  Duty

 (1)  Onthe  first  Rs.  1,00,000  of  the  principal  value  of  the  estate  Nil

 Rs.  50,000  Cad  4.0 (2)  On  the  next  os  7%  per  cent.

 (3)  On  the  next  Rs.  50,000  as  as  ड  10  ड

 (4)  On  the  next  Rs  1,00,000  ह  श  जड  ह 12¢

 (5)  On  the  next  Rs  2,00,000  जै  >)  े  15  जि

 (6)  On  the  next  Rs.  5,00,000  os  pe  £ ह  20

 (7)  On  the  next  Rs  10,00,000  ह  ह  जड  25  aਂ

 (8)  On  the  next  Rs.  10,00,000  5x)  ह  30  ह

 9)  On  the  next  Rs.  20,00,000  कै  ह  >?  35  े

 (10)  On  the  balance  of  the  principal  value  of  the  estate  40  (1.

 ParT  III

 In  the  case  of  shares  held  by  a  deceased  member  in  any  such  company  as  is  referred  to  in  sub-

 section  (1)  of  section

 Rate  of  Duty

 (1)  Ifthe  principal  value  of  the  sh  exceep  Rs.  5,000  Nil

 .(2)  If  the  principal  value  of  the  shares  exceeds  Rs.  5,000  7+  per  cent.’

 अनुसूची  |]

 भाग  ५,  रे४  कौर
 ८०)

 सम्पदा  शुल्क  की  दरें

 2  ॥"  ९ |  g

 मरुवा  द  हाल  झ्रथवा  अलिया सन्तान  विप
 oe  ध  द्वारा  शासित  हिन्दू  परिवार  की  संयुक्त

 परिवार  सम्पत्ति  में  स्वत्व  रखने  वाली  सम्पत्ति  के  मामले  q,-—

 शुल्क को  दर

 (१)  सम्पदा के  मुख्य  मूल्य
 के  प्रथम  40,000  रुपये पर  अन्य

 (2)  1.0  ”  शै  ड  नौज  ४०,०००  रुपये  पर  ४५  प्रतिशत

 (3)  प  बै  प  a  पीप  शू  ०,0०0  रुपयें पर  9,2/2  प्रतिशत

 (¥)  | ह  प  (2  PF)  है  4,000  रुपये  १०  प्रतिशत

 (4)  )  ”)  ह  बी  ")  3?  %,00,000  रूपये  पर
 १२,१/२  प्रतिशत

 (&)  बपी  ह  डड  भ  a?  2,009,000  रुपये  पर  १५  प्रतिशत
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 दात्क की दर की  दर

 २०  प्रतिशत (७)  सम्पदा  के  मुख्य  मूल्य  के  अ्रगले  Y¥y,90,000  रुपये  पर

 (5)  ”  ”  ी  ”  ही  20,00,000  रुपये  पर  २५  प्रतिश्त

 (&)  11.0  ह  ”  ”  दै  20,00,000  रुपये  पर  ३०  प्रतिशत

 (१०)  मै  पीपी  ”  ी  20,900,000  रुपये  पर  ३४  प्रतिशत

 Yo  प्रतिश्त (११)  सम्पदा  के  मुख्य  मूल्य  के  शेष  भाग  पर

 साग २ २

 किसी  अन्य  प्रकार  की  सम्पत्ति  के  मामले  में

 ew  को  दर

 रुपये  पर (१)  सम्पदा
 के  मुख्य  ह  के  प्रथम  १,०0,000  द्न्य

 (२)  मैप  प  प  डी  अगले  ko,000  रुपये  पर  ७  १/२  प्रतिशत

 (3)  द  ह  म  0.0  40,000  रुपये  पर  १०  प्रतिशत

 (¥)  yy  पी  पौ  ”  ”  2,900,000  रुपये  पर  १२  प्रतिशत

 रुपये  पर (५)  द  ी  प  (|  पै  2,0  1?  00  १६  प्रतिशत

 ही  है  पै  ी  ”  00,900  रुपये  पर  २०  प्रतिशत (६)

 (७)  है  ”  $7  ी  पी  20,00,000  रुपये  पर  २५  प्रतिशत

 ी  पी  बे  ”  18.0  20,00,000  रुपये  पर  ३०  प्रतिशत

 (8)  प  ही  ”?  र  ी  २०,००,०  00  रुपये  पर  ३५  प्रतिशत

 Yo  प्रतिद्यतः (१०)  सम्पदा  के  मुख्य  मूल्य  के  शेष  भाग  पर

 भाग  हे

 मुल्क  सदस्य  द्वारा  एं  से  किसी  समवाय  में  जो  धारा  ४८०  की  उपधारा  (१)  में  निर्दिष्ट हे

 घृत  अंश  के  मामले

 ख़ल्क  की  दरਂ

 (१)  यदि
 नद

 का  मुख्य  मूल्य  ५,०००  रुपये  से  शिव  नहीं  है  अन्य

 (२)  यदि
 ब्रश  का  मुख्य  मूल्य  ५,०००

 रुपये  से  अधिक  हैं
 ७  १/२  प्रतिशतਂ ]'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  अन्य  र TaN चलन  ज  उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्फोंकि  खंड  १  के

 ह  का  ह  =  कन्दਂ दि विकसित  हो  जाते  हैं  ह  | ata  ग्न  में  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  किये  गयें

 प्रश्न  यह  है  हैं  में खंड  un  अधिनियम  सुत्र  तथाਂ

 द्वितीय  अनुसूची  विधेयक  का
 विधेयक  के  नाम  को  एक  साथ  ही

 करता अंग  बनाया  जायਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  प्रशन  यह  हैं  +
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 खंड  ?,  विधेयक  का  नाम  तथा  जिन  से  कि  विधान  की  पुरी  पुरी  रक्षा  नहीं

 हीती ।  यहां  धारा  ३३  के  सम्बन्ध में  हमारे
 अधिनियम  सूत्र  विधेयक  का  अंग  बने

 उपाध्यक्ष  महोदय  को  सम्पत्ति  देने  के

 लिये  कहना  पड़ा  कि  वे  इस  विषय  को
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 हाउस  के  ऊपर  छोड़ते  हैं  ।  उन  के

 अन्दर जो  राजनीति का
 पांडित्य  था  उस

 श्री  ato  डी०  देशमुख  :  मेरा  प्रस्ताव  यह

 से  वह  समझते  थे  कि  ag  विधान  की

 धारा
 के  wage  नहीं  इसलिये  उन्हों

 ने

 इस  को  हाउस  के  ऊपर  छोड़ दिया
 ।
 में  समझता

 कि  विधेयक  संशोधित  रूप
 हूं  कि  यह  उचित  नहीं

 था
 ।  हमारे  सभापति

 पारित  किया  जाय  ी
 महोदय  को  अपनी  रूलिंग  देनी  चाहिये  थी  ।

 फिरभी  राज  धारा  २६६  पौर  घारा  १४  की

 aga  Waser  हुई  है  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  गया  ।

 पाटनकर  भ्रध्यक्ष-पद  पर  यासीन

 हुए  ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वी०  पी०  सिन्हा

 ने  atte  वाचन  अगले  सत्र  तक  स्थगित
 इसलिये  मेरा  यह  प्रस्ताव  सुझाव  था

 किये  जाने  की  मांग की  है  मुझे  दुख  है  कि  यह  कायदा  वित्त  मंत्री  इस  बिल  को  इतनी

 एक  विलम्ब कारी  प्रस्ताव
 में  इसे  जल्दबाजी  में  पास  न  करके  तृतीय  वाचन  को

 कारी  प्रस्ताव  होने  के  कारण  नियमित
 स्थगित  करते  तो  हम  बहुत  ठंडाई  के  साथ

 घोषित  करता  wa  में  कांग्रेस दल  के  दो  सोच  सकते  थे  ।  area  देखा  होगा  कि  इस  बिल

 सदस्यों
 तथा  प्रत्येक  दल  के  एक  एक  सदस्य  को  के  सम्बन्ध  में  हम  सब  एकमत  हैं  |

 भाषण  देने  के  लिए  कहूंगा  ।
 लेकिन  राज  दूसरे  लोगों  ने  बहुत  तरह  के

 सुझाव  उन  के  सामने  रखे
 जिन  को  रहे

 श्री  वो०  पी०  fag  सद  व  क़बूल नहीं  कर  सके  ।  हिन्दी में  एक  कहावत

 माननीय  उपाध्यक्ष  मेरा  जल्दी  काम  शैतान  काਂ  ।  तो  वैसे  तो

 यह  खयाल  है  कि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बिल  है  ara यह  बिल  पास हो  ही  जायगा  श्र  प्राज

 जो  अज  हम  लोग  पास  करने  जा  रहे  ह्  ही  तुरन्त इस  का  तृतीय  वाचन
 पास  करने

 au  का  सिद्धान्त हम  ने  क़बूल
 कर  लिया

 को  जा  रहे  लेकिन  यह  तुरन्त  लागू  नहीं

 सरकार को  पैसे  की  जरूरत है  कौर  पैसा  मिलना  लागू  तो  दो  ही  वर्ष  में  हो  सकता

 चाहिये  |  इस  में  कोई  दो  मत  नहीं  हें  ।  मत  भेद  चाहे  वह  क्ले  ईयर  के  प्रारम्भ  में  लागू

 इतना  ही  था  कि  इस  बिल  के  पीछे  या  विनय  वर्ष  के  प्रारम्भ  से  लागू  हो  ।  नगर

 भारतीय  भावना  का  होना  बहुत  ही  उपयुक्त  इस को  हम  चरागे के  दूसरे  संधान में  पास  करते

 था  ।  परन्तु  इस  थल  में  कभी  भा  राज्य  भावना  तो  इन  दोनों  बातों में  कोई  अन्तर नहीं  पड़ता  ।

 अभाव  मालूम  पड़ता  है  ।  साथ  ही  हमें  इस  में  जो  कोई  उपेक्षा  है  या  कमी  उस  को

 अपने  विधान  को  प्रतिष्ठा  करनी  ।
 हम  सोच  सकते थे  ।  इसलिये  हमारा  यह

 इस  बिल  में  कुछ  ऐसी  धारायें पास  हो  गयी  हैं  बहुत  छोटा  सा  सुझाव  था  i
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 कोई  ward  नहीं  किया  है  ale  संविधान  का बात  यह  है  कि  इस  में  कृषि  भूमि

 को  ले  लिया  गया  है  जिस  में  में  समझता  हूं  सम्मान  नहों  किया  है  ।

 कि
 किसानों  के  साथ  अन्याय  किया  गया  है

 ।

 इन  दादों  के  साथ  में  फिर  भी  वित्त  मंत्री किसानों  के  साथ ही  उनके  साथ  तो

 अन्याय  gat  ही  बल्कि  राज्य  सरकार  से  बार  बार  निवेदन  करूंगा  कि  इस  का  यह

 तृतीय  वाचन  इस  सेशन  में  पूरा
 न

 के  साथ  भी  न्याय  किया  गया  है  ।  एग्रीकल्चर

 श्रान्त
 का  विषय  तो  में  नहीं  समझता हूं

 पास  ताकि  ag  बहुत  ही  os  दिल  से  इस

 पर  विचार  कर  सकें  ।  इस  में  बहुत  परिवर्तन
 कि इस  घारा  इस  में  लाने की  कोई

 आवश्यकता थी  ।  इस  की  एक  ही  श्रावस्यकता
 की  ज़रूरत है  जो  ag  स्थगित कर  के  कर

 सकते न्य  आज  तो  धारा  पास  कराने के
 समझ  पड़ती  है  ।  वह  झ्रावस्यकता यह  प्रतीत

 लिहाज़ से  जो  सदस्य  कांग्रेस  की  जोरसे से
 होती है  कि  इस  से  ऐग्रीगेट  ATH  वेल्थ  ज्यादा

 जिस से  कि  लोगों से  ज्यादा  कर  ले
 वे  इच्छा  या  अनिच्छा  पूर्वक  इस  में  साथ

 दे  रहे  लेकिन उन  को  बहुत  ही  ध्यान  पुर्वक
 सकेंगे

 ।
 में  कहता  हूं  कि  जिस  की  ऐग्रीकल्चरल

 भूमि  ज्यादा
 है  कौर  दूसरी  सम्पत्ति  कम

 देखता  चाहिये  fe  कौन  धाराओं  पर  विचार

 होना  चाहिये  कौन  में  परिवर्तन  होना
 उस  पर  इस  बिल का  बोझ  पड़ने से  उस  की

 रीढ़  ही  टूट  जावेगी  और  भ्रामक  लाभ  तो  चाहिये  ।  इसलिये  हम  समझते  हें  कि  यदि  दूसरे

 सैशन  में  यह  बात  यह  पास  तो
 बहुत  दूर की  बात  हो  जायेंगी  ।  इसलिये

 हमारा  बहुत  ही  Aaa  कौर  नम्रतापूर्वक
 यह  बिल  सर्वाग  सुन्दर  होता  झोर  सब  का  हृदय

 से  इस  को  समर्थन  प्राप्त  होता  ।

 चित्त  मन्त्री  को  यह  सुझाव  था  कि  इस  में

 बहुत  जगह  पर  संविधान की  उपेक्षा  हुई  है  ।

 संविधान  की  प्रतिष्ठा  हमें  करनी  चाहिये  ।
 पंडित  के ०  सो ०  शर्मा  मेरठ-दक्षिण

 प्रत्येक  विधान  का  महत्व  निर्धारित  करने  के
 संविधान  हमारे लिये  सब  से  ऊपर  की  चीज  है  ।

 संविधान  ऐसी  चीज  नहीं  है  कि
 जब  चाहें उस  की

 faa  देश  की  तत्कालीन  सामाजिक है  शर

 आर्थिक  स्थिति  पर  ध्यान  रखना  पड़ता  है  और
 अवहेलना  कर  दें  ।  इस  लिये  संविधान  के  प्रति

 जब  लोगों के  दिल  में  इज्जत नहीं  रह
 उस  दृष्टि  से  इस  प्रकार  का  विधान  अत्यन्त

 वांछनीय  था  ।  यह  कहना  वस्तुस्थिति  की
 नहीं  रह  तो  में  समझता  हूं

 कि  हमारी  आधिक  भावना  को  कहां  तक  अ्रवहेलना  करना  है  कि  यह  विधान  परिपाटी  के

 उन्नति  हो  सकेगी  ।
 विरुद्ध  है  या  जनता  इसे  नहीं  चाहती  ।  मेहनत

 करने वाले  किसानों  श्र  मज़दूरों के  मन  में

 यह  भावना है  कि  उन  से  न्याय हो  रहा  है

 साथ  ही  प्रान्तों  राज्यों  का  भी  हक  जब  कि  वह  देखते  हैं  कि  बिना  किसी  afar

 a देखना  चाहिये  ।  जो  प्रान्तीय  विषय  ९)  उन  कुछ  लोगों  का  संचित  धन  पीढ़ियों

 में
 बिला  वजह  सेंटर  को  दखल  देना  उचित  तक  चलता  रहता  है  ।  पूंजी  रोजगार

 नहीं  है
 ।

 उन  के  भ्र घि कारों  में  हस्तक्षेप  नहीं  बढ़ाने  वाले  उद्योगों  में  विनियोजन  पक्का

 करना  चाहिये  ।  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  बात है  ait  बिना  परिश्रम किए  श्रमकों

 की  नीति  होनी  चाहिये  विकेन्द्रीकरण  की  |  तथा  किसानों के  घन  से  मजे  लूटना  पृथक्‌  बात
 में  बहुत  ही  wea  के  साथ  वित्त  मन्त्री  से  निवेदन  पुलिसवाला यदि  अपने  मन  में  यह  समझता

 करूंगा  कि  भूमि  कर  ऐग्रीकल्चरल  लैंड  रहेगा कि  उस  के  साथ  प्र न्याय  हो  रहा
 को  इंस  बिल  में  ला  कर  उन्होंने  राज्य के  साथ  तो  श्राप  की  संपत्ति  की  रक्षा  कैसे  करेगा 1
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 के०  eto

 rey तराशा  इस  के  द्वारा  एक  नए  यक  के  विरुद्ध  तथा  जनविरोधी

 प्रकार  का  मनोवैज्ञानिक  वातावरण  पेदा  हो  कुछ  बातें  कहते  सुनकर  मुझे  बड़ा  दुख
 और

 जाएगा  और  प्रत्येक  व्यक्ति  झपने  कर्म  की  ओर  निराशा हुई

 ध्यान  परम्परा  से  झ  हुए  या  दूसरों
 जनता  बहुत  दिनों  से  ऐसे  विधान  की

 द्वारा  प्राप्त  धन  पर  मजे  न  लूट  सके  1  ।  हमारे
 मांग  कर  रही  पर  पुरःस्थापित  होने  के

 यहां  संपन्न  परिवार  में  यह
 *  रम्परा  सी  चली

 बाद  भी  इस  में  देर  हुई
 ।

 फिर
 भी

 कुछ
 लोग

 आआ  रही  है  कि  काम  करना  वे  प्रदान  जनक
 इसे  स्थगित  करना  चाहते  परन्तु

 शायद
 वे

 समझते हैं  ।  एक  बार  में  ने  एक  न्यायाधीश
 समय की  गति  से  सर्वथा  अनभिज्ञ हैं

 की  छोटी  अंगुली  का  नाखून  बहुत  बड़ा  देख

 आधिक  समानता  का  ग्रस्त  करने  के कर
 उन  से  उस  के  बारे  में  पुछा  तो  पता  चला

 fe  वह  दक्षिण  एक  कुलीन  ब्राह्मण  है  लिए  एक  विधान  पर्याप्त  नहीं  ae  हमें

 और  उस  के  यहां  शारीरिक  काम  करना  इस  प्रकार के  च  विधान  बनाने  पढ़ेंगे  ।

 ऐसे  व्यक्ति  इसे  घोर  सुधारात्मक  भी  नहीं  कहा  जा
 कुल-परम्परा  से  वर्जित  है  |

 जनता के  साथ  क्या  न्याय  जो  समाज  के  पर  यह  उचित  दिशा  में  उठाया
 एके

 पग  है  ।  यदि  यह  अपेक्षतया  अधिक  प्रगतिशील साथ  अन्याय  करते  हैं  ।  इस  विधान  के  साथ

 इस  सब  का  अन्त  हो  रहा  प्रौर  एक  नए  होता  तो  मुझे  विशेष  हर्ष  पर  फिर  भी

 निराशा का  कोई  कारण  नहीं  क्योंकि  वर्ष यग  का  सूत्रपात  होने  जा  रहा  है  ।  हमारे  यहां

 यह  परिपाटी है  कि  मरने  के  मृतक  को  में  ७  महीनें  हम  यहां  सदन  में  बैठते  हैं
 सनौर

 sa  विधान  में  यथावश्यक  संशोधन  कर  के पिंड  दान  दिया  जाता  जिस  से  इहलोक  की

 संपत्ति  का  कुछ  भ्रंश  उसे  वहां  भी  मिल  हम  इसे  घोर  सुधारवादी  बना  देंगे
 ।

 हमें  तो  यह  कहता  हूं  कि  जो  झ्र पने  से  इन  दाब्दों में  इस  समर्थन करते  हुए  में

 कमाई
 at
 ु  संपत्ति  में  से  जनता  को  कुछ  दिए  माननीय  faa  मंत्री  को  इतने

 संयम  कौर  da  के  साथ  इसे  पारित  कराने  के जनता  का  ऋण  बिना  चुकाए  मर

 जाता  है  उसे  स्वर्ग  में  भी  शान्ति  न  मिलेगी  ।  लिए  बधाई  देता  हुं  ।

 ऐसा  faa  बिना  उस  का  wifes  ऋण

 हलका  नहीं  हो  सकता  ।  अरब  उसे वह

 श्री  गाडगिल  :  शीघ्र  ही

 यह  विधेयक  संविधिमाला  में  ग्रंथित  कर  feat

 ऋण  चुकाने  के  निए  शर  भी  अधिक  अवसर

 मिल  गया  wit  उसे  परिपाटी-विरुद्ध  नहीं
 जाएगा  ।  श्री  श्री  चटर्जी  और

 श्री  किलाचन्द  के  विविधताओं
 कटहा  जा  सकता  |

 शर
 शांत  प्रहारों  से  भरी  हुई  इस  रण  नदी  को

 सभापति  महोदय  :  अभी  ७-३०  बज
 पार  कर  लेने के  लिए  में  श्री  देशमुख  जैसे  केवट

 तर्क  चर्चा  कौर  में  कुछ  सदस्यों  से  को  बधाई  देता  भ्रौर  मुझे  महाभारत के

 बोलने  के  लिए  कहूंगा  |  कल  सवेरे  यह  समाप्त  स

 म्बाह  में
 कही  गई  एक  पंक्ति  याद  are

 होगा  ।  है

 श्री  जी०  एच०  देशपांडे  :  खलु  रणनदी

 में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए
 सी  ०  डी०

 द्वितीय  वाचन  के  समय खड़ा  gat  हूं  |  जनसाधारण  को  दिये  गए  वचन  को
 ba

 जनता  द्वारा  चुने  गए  जन  प्रतिनिधियों को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  यह
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 विधेयक  पुरःस्थापित  किया  था  ।  यद्यपि  इस  में  से  समाज केਂ  लिए  कुछ  way  छोड़  जाए

 जहाज  का  कुछ  माल  फेंक  देना  पड़ा  है  शौर  हम  सभी  aoa  पददलित  भाइयों  को  समान

 राज  यह  किसी  दल  की  वस्तु  नहीं  रह  गया  अवसर  प्रदान  करना  चाहते  हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति

 पर  सुन्दर  सुन्दरता  का  शत्रु नहीं  है
 ।

 अनाज  यह  को  मरने के  बाद  उन के  लिए  कुछ  भेंट

 देश  के  स्वेप्रभुत्वसम्पन्न  प्राधिकार  द्वारा  पारित
 छोड़  जानी  चाहिए

 हो  रहा  है  ।  विरोधियों  की  आकांक्षाएं  atc

 परिश्रम  फलीभूत  नहीं  पर  जो  कुछ
 पंडित  एस०  सी ०  मिश्र  :  यह

 उन्होंने  प्राप्त  कर  लिया  उस
 का  उन  को  जिसे  इतने  उत्साह  के  साथ  सदन  में

 स्थापित  किया  गया  अरब  सदन  में  इतने
 उतना ही  गर्व  जितना  हमें  शेष

 प्रद
 का

 ।

 अस्तु हमें  marth  इस  के
 sada  में  निरुत्साह  के  साथ  पारित  होने  जा  रहा  है  ।

 यद्यपि क्र ८५  बहुमत  के  कारण  वित्त  मंत्री न
 सरकार  पूरा

 ध्यान  रखेगी  कौर  किसी  को

 शभ्रनुचित  कष्ट  न  पहुंच  पाएगा  |  इसे  जैसे  चाहा  मनवा  लिया  परन्तु  wit

 पांच  मिनट  पहले  अ्रनुसूची  पर  मत  लेते

 तेज  हवा  भले  न  चल  पाई  पर  इस
 समय  लोग  पक्ष  या  विपक्ष  में  मत  देने  में

 विधेयक
 रूपी  पंखे

 ने  कुछ  हवा  तो  चला  ही  दी
 कुल  निरुत्साहित  दिखाई  दिए  थे  ।  उपाध्यक्ष

 जैसा  कि  ज्ञानेश्वरी
 में  भी  कहा  गया  है

 er  महोदय को  भी  इस  पर  श्राइचयं था
 |  कां  owner  auc  ।  श्रापैतेपण

 श्र  बहुत  उन  के  प्रयत्नो ंके  फलस्वरूप
 ।  केले  जैसे  विजेता

 ।
 भी  यह  विधेयक  वित्त  मंत्री  द्वारा  चाहे  गए

 रूप में  पारित हो  सका  है  । जैसा  लोग  मुझ  पर  आरोप  लगाते

 में  धनिकों  की  मृत्यु  नहीं  चाहता
 ।

 में  चाहता
 सदन  में  तीन  सप्ताह  से  इस  विधेयक  पर

 हूं  कि  वे  खूब  जिएं  कौर  खूब  झ्रायकर  दें

 मरकर  सरकार  शर  अपनी  सन्तान  के  लिए
 विचार  हो  रहा  है  ्र  वित्त  मंत्री ने

 जबर्दस्ती  से  उसे  पारित  करा  लिया

 बहुत  कुछ  छोड़  जाएं  ।

 परन्तु  लंदन  में  कांग्रेस  सदस्यों  तक  में  कोई

 इस  समय  मुझे  प्रसिद्ध  मराठी  साहित्यकार  उत्साह  नहीं  दिखाई दे  रहा  है  waar की

 श्री  एन०  सी०  केलकर  की  एक  कविता  याद  मनो  भावनाओं  का  प्रभाव  यहां  सदन  केਂ

 झरा
 रही  जिस  का  भाव  यह  है

 कि
 के

 भीतर  भी  पड़ता है  भर  इतना  स्पष्ट  हो

 समय
 से

 लेकर  TH  मुझे  पंच  तत्वों  द्वारा  गया है  कि  इस  से  देश को  विशेष  संतोष  न

 होगा  न  सदस्यगण  अपने  निर्वाचन जो
 समृद्धि  प्राप्त  हुई  मेरा  कर्त्तव्य है  कि

 त्याग  करते  समय  में  उस  ऋण से  मुक्त
 मंडल

 में
 जाकर

 इस  केਂ  लिए  कुछ  श्रेय  प्राप्त

 हो  जाउं  ।  कर  सकेंगे  ।  सैद्धान्तिक  रूप  से  भले  ही  इसे

 निर्धनों की  विजय  कहा  पर  दुर्भाग्य

 जन्म  लेने  के  बाद  मनुष्य को  ् श्ननक  से  इसਂ  सदन  में  संपत्ति  वाले  वर्ग  के  अनेकਂ

 वस्तुएं  उत्तराधिकार में  मिलती  हैं  ।  प्रवक्ता हूं  ।  सैद्धान्तिक रूप  से  भले  ही  इसे

 सामाजिक  संगठन  श्र  धन  समृद्धि  विजय  कहा  पर  यह

 जोड़ने  कौर  प्रतिष्ठा  और  af  खड़ी  करने  के  गार  ate  दरिद्र  लोगों  की  पराजय
 ही

 अवसर  उसे
 प्राप्त  होते  वैध  दायिता के  फिर भी  हम  निर्धन  वाम पक्षियों को  नाममात्र

 अतिरिक्त उस  का  नैतिक  श्र  आध्यात्मिक
 के  लिए  वित्त  मंत्री  ने  जो  कुछ  दिया

 कत्तव्य भी  है  कि  वहू  भ्र पनी  लौकिक  संपत्ति  उस  के  लिए  मैं  उन  को  धन्यवाद  देता  हूं
 ।
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 सरदार  ए०  एस०  सहगल
 :  इस  के  अ्रतिरिक्त हम हम  इस  बिल  के  जरिये

 सभापति  जो  बिल  सदन के  सामने
 से  उस  खाई  को

 भी
 बहुत

 कम
 करने  में  सफल

 रक्खा गया है श्रौर गया  है  कौर  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  होंग ेजो  कि  हमारे  देश  के  धनी  वर्ग  ak

 ने  जो  इस  बिल को  लाने की  कृपा की  है  उस  के  दूसरे  लोगों  के  बीच
 में  पड़  गयी  है  a  इस  से

 लिये
 में  उन  को  बधाई  देता  हूं

 ।
 इस  के

 साथ  देश  का
 बहुत  कुछ  लाभ  होगा  ।

 साथ  हमें  यह  देखता  चाहिये  कि  यह

 बिल  जिस  वक्त  पहले  पहल  हाउस  के  सामने  इसी  के
 साथ

 साथ  में  अपने  उन  मित्रों  से

 आया  वहू  PEvg  में  पेश  किया  क्या  क्या
 जिन  को  कि  शिड्यूल  पर

 आपत्ति  है  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  शिड्यूल कारण  थे  जिन  के  कारण  यह  बिल उस

 पास  न  हो  सका  |  उसਂ के  बाद  जब  apifree-  बना है
 प्रभी

 उस  के  भ्रनुसार  काय  होने  दी  जिये

 शर  देखिये fe  इस  को  कितनी  सफलता
 eure  असेम्बली  बैठी  तब  फिर  यह  बिल

 सदन  के  सामने  लाया  लेकिन  बहुत  से  मिलती है  ।  यदि  उन  को  at  इस  को  बदलने

 कारणों से  यह  बिल  फिर  वापस  चला  गया
 |  का  मौका  नहीं  मिला है  तो  इस  के  कार्य

 रूप  में  परिणत  होने  दीजिए  फिर  साल
 अर  अरब  इतने  सालों  के  बाद  यह  बिल इस

 सदन के  सामने  भराया है  |  अगर  हम  इस को  दो  साल  बाद  उन  को  मौका  मिलेगा  कि

 कुछ  पहले  ही  पास  कर  दिये होते
 वह  उस  को  बदल  सकेंगे  ।

 हमारे  देश  की  हमारे  देश  की  जनता
 की

 इन  शब्दों  के  साथ  में  फाइनेंस  मिनिस्टर
 हालत  कुछ  भ्रमणी  होती  कौर  हमारे  बहुत

 से  दोस्तों  के  पास  जो  पैसा  इकट्ठा  हो  गया  साहब  को  धन्यवाद  देता  हूं  उन्हों  ने  इस

 बिल को  हाउस  के  सामने रखा  |
 उस  का  काफी  हिस्सा  के  पास  झरा  गया

 होता शर  उस  से  श्राप  बहुत  से  कार्य  कर

 सकते  थे  ।
 श्री  सारंग धर  दास  (  ढेंकानाल--पश्चिम

 कटक पिछले  वक्ता  ने  शुल्क  द्वारा

 इस  बिल का  veer यह  है  कि
 -

 जो  भी  संचित  होने  वाले  धन  के  उपयोग  के  विषय

 झ्र धिक  पैसा  हमारे  बड़े  बड़े  लोगों  के  पास है
 में  कुछ  कहा  है  मेरा  वित्त  म॑  गी  से  निवेदन है

 कि  इस  धन  को  सामुदायिक  विकास उस  को  लेकर हम  देश  के  कामों में  लगा  सकें  ।

 हमारे पास  दूसरा  कोई  उपाय  नहीं
 था

 कि
 परियोजनाओं  में  बरबाद  किया  are

 जिस  से  हम  अपने  देश  के  बड़े  लोगों से  पैसा  पिछले  कई  वर्षों  में  हम  ने  देखा हूँ  कि  हमारे

 पास  पहले  तो  धन ह  ही  नहीं  और  जो  है  भी लेकर  देशहित  के  कार्यों  में  लगा  सकते  ।

 हमारे  इस  सदन  के  उन  माननीय  सदस्यों  उसका  भी  ५०-६०  प्रतिदिन  बरबाद  हो

 को  जिन  के  पास  काफी  पैसा  है  बहुत  बुरा  जाता हैं  और  ष  केवल  ३०-४०  प्रतिशत

 मालूम  होता  होगा  लेकिन  उन  को  यह  सोचना  ही  उपयोगी  कामों  में  लग  पाता  है  आशा है

 चाहिए fe  यह  कार्य  जो  किया
 जा

 रहा  है
 इस  धन  को  सम्बन्धित  पदाधिकारियों  की

 यह  जनता की  भलाई  के  लिए  किया  जा  रहा  जेबों  या  परनालों  में  न  गिरने  दिया  जाएगा  ।

 यद्यपि दरें  कम  पर  फिर भी  सभी  लोगਂ इस  कार्य को  जनता की  चुनी हुई  पापुलर

 सरकार कर  रही  है  कौर  जनता  की  भलाई  इस  विधान के  कारण  प्रसन्न हैं  ।  प्राशि

 के  लिए  कर  रही  है  ।  जो  भी  यह  पैसा  जावेगा  भविष्य में  सरकार  इस  धन  को  बरबाद  न  होने

 ae  जनता  के  हित  के  लिए  aa  किया  जायगा  देगी
 ।
 फिर

 भी  इस  छोटे से  विधान को  भी
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 सफलतापूर्वक  पारित  कराने  केਂ  लिए  में  वित्तीय  स्थित
 करना  चाहिये  हम  परस्पर

 मंत्री  को  धन्यवाद देता  हूं  ।  एक  दूसरे  का  न  तो  विरोध
 किया  करें

 ग्रोवर

 न
 एक  दूसरे को  बुरा  समझा करें  |  हमारा श्री  एस०  ato  सामन्त  :

 सभापति  में  इस  विधेयक  का
 संविधान  सिफ़ारिश  करता  है  कि  हम  प्रत्येक

 क्षेत्र में  समानता  उत्पन्न  करें  ।  हमें  चाहिये  कि
 जो  कि  पारित  किया  जा  रहा  है  हृदय  से  समर्थन

 करता हूं  ।  इस  प्रकार  की  विधि  हमारे  देश  के  जो
 विभेद

 है
 उन  को

 TA
 कम

 करते

 ara  ताकि  सामाजिक  दिक्षा  सम्बन्धी
 लिये  सर्वथा  नवीन  है  ।  सदन  के  बाहर  जनता

 नेतथा  संभी  दलों  ने  इस  विधेयक का  सत्कार
 aa  क्षेत्रों में  हुम  एक  ही  विधि  प्रयोग  कर

 किया है  परन्तु कुछ  व्यक्ति  ऐसे  हो  संकते हैं
 सके ं।

 यह  विधेयक  हमारे  देश  में
 जिन को  इस  के  रूप  से  अ्रसन्तोष हो  ।  इस

 सम्बन्ध
 में  मुझे श्री  राघवाचार्य का  कथन

 साम्यवाद  स्थापित  करने  का  श्रहिसात्मक

 उपाय  है  तथा  में  इसलिये  भी  इस  विधेयक
 याद है  कि  मिताक्षरा  द्वारा  नियमित

 त्तियों  भ्र भागी हैं  wet तक  सम्पत्ति
 का  हृदय से  स्वागत  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  सदन  कल  सवा  राठ विधेयक
 का  प्रदान है  मे ंतो  यह  कहूंगा कि  सभी

 wart इस  विधि  के  पारित हो  जाने  के
 बजे तक  के  लिये  स्थगित  किया  जाता  है  |

 थ  अपने  अनुभव  से  लाभ  उठा  इसके  पश्चात  सदन  की  मंगलवार

 कम से  कम  हिन्दूवादी  के  थोड़े ही  १५  १९५३  के  सवा  आठ  बजे  तक

 सदन  के  एक  समान  विधि  क  लिये  स्थगित  हो  गई  ।

 कला उना कनक हटन ऊ
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